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भाक्कथन 


श्री लक्ष्मण सिंह खन्‍ना ने अपने ३० वर्षीय सेवा काल में वन अपराधों के 
अभियोजन में रुचि लेकर तथा विधि सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का अध्ययन करके जो 
वन अधिनियम सम्पन्धी ज्ञान एवं अनुभव अजित किया वह इस पुस्तक के रूप में 
मूतिमान है । 

यह पुस्तक वन अधिकारियों और कमंचारियों को भारतीय वन अधिनियम 
समझने में तथा उसकी विभिन्‍न धाराओं के अबीन न्यायालयों में वाद चलाने में क्पेक्षित 
तथ्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समझने में सहायक होगी । वन कमंचारियों 
को वन अपराध संप्लन्धी वाद न्यायालय में चलाने पड़ते हैं । अंग्रे जी का पर्याप्त 
ज्ञान न होने के कारण वे वन अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं का अर्थ भली प्रकार 
नहीं समझते हैं | कुछ को बढ़ भी ज्ञान नहीं होता कि वन अधिनियम की धाराओं में 
लिखे विभिन्‍न जद्दों में से कौन से शब्द अपराध रिपोर्ट में लिखें कि उनका वाद 
न्‍्यायालय में सफल हो जावे, क्या-क्या अभिलेख उन्हें न्यायालय में अपने पक्ष की 
पुष्टि में प्रस्तुत करना चाहिए, इत्यादि । 

इस पुस्तक के लिखने में लेखक ने विभिन्‍त उच्च स्पायालयों द्वारा वन 
अपराधों के सम्बन्ध में दिए गए विद्वतापूर्ण निर्णयों की सहायता ली है और विभिन्‍न 
धाराओं की टिप्पणी लिखते समय उनका उल्लेख भी किया है जिससे पुस्तक की 
उपयोगिता बहुत वढ़ गई है । 

निःसन्देह लेखक ने अथक परिश्रम करके इस सर्वोपयोगी पुस्तक की रचना 
की है। मेरा विश्वास है कि यह सभी वन-अधिकारियों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


शिवदयाल श्रीवास्तव 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


वन कमंचारियों को अपने सेवाकाल में वन अपराधों को रोकने तथा उनके 
हो जाने पर उनके अभियोजत का कार्य करना पड़ता है। यह काये वे दक्षतापुर्वक 
तभी कर सकते हैं जब उन्हें विधि का पर्याप्त ज्ञान हो । 

दुर्भाग्य से हिन्दी में विधि पुस्तकों का नितान्त अभाव है। इसका परिणाम 
यह होता है कि अंग्र जी का पर्याप्त ज्ञान न रखने वाले कर्मचारियों का विधि 
सम्बन्धी ज्ञान परम्पराओं पर तथा सुती सुनाई बातों पर निर्भर रहता है। निश्चय 
ही, यह स्थिति बहुत असन्तोष जनक है और इसका परिणाम यह होता है कि अधि- 
कांश अभियुक्त न्यायालय से विमुक्त हो जाते हैं । इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य 
से ही इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया गया है जिससे वन कमंचारियों को 
भारतीय वन अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं का पूर्ण ज्ञान हो जावे, उनके अधीन 
किसी वाद को सफलता पृर्वक चलाने के लिए वे अपराध रिपोर्ट ठीक प्रकार लिख 
सकें तथा अभियोजन के लिए अपेक्षित साक्ष्य और अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत 
कर सके । ' 

इस पुस्तक को लिखने में मैंने अंग्र जी में विधि सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के 
अध्ययन तथा अपने ३० वर्ष के सेवाकाल के अनुभवों का लाभ उठाया है। साथ 
ही, विभिन्न उच्च न्यायालयों में वन वादों पर दिए गए विद्वतापुर्ण निर्णयों का 
अध्ययन कर उनके द्वारा भारतीय वन अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं के अर्थ को 
स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह सब करने के बाद भी मैं इस पुस्तक को 
स्थायमूति श्री शिवदयाल श्रीवास्तव, न्यायाधीश उच्च-न्यायालय, मध्यप्रदेश के मार्गे- 
दर्शन और प्रोत्साहन के बिना इस रूप में लिखने में सफल न होता। इस पुस्तक 
की पाण्डलिपि आद्योपान्त पढ़कर उन्होंने बहुमृल्य ध्रुझ्ञाव दिए जिनके लिए में उनका 
अत्यन्त आभारी हूँ । उन्होंने इस पुस्तक का प्रावंकंधत लिखकर मुझे जो प्रोत्साहन 
दिया उसे में इस छोटे से प्रयास का बहुमूल्य पुरस्कार मानता हूँ । 

यह पुस्तक वन कमंचारियों और प्रशिक्षणाथियों की आवश्यकता कहाँ तक 
पुरी करती है, इसका निर्णय तो सहृदय पाठक और सुविज्ञ प्रशिक्षक ही करेंगे । 
यदि यह पुस्तक वन कर्मचारियों और प्रशिक्षणाथियों की आवश्यकता कुछ सीमा 
तक भी पुरी कर सके तो में अपने प्रयत्न कों सफल समभूगा । मेरी विनम्न प्रार्थना 
है कि वन विद्यालयों के सुविज्ञ प्रशिक्षक तथा अनुभवी वन अधिकारी-गण इस 
पुस्तक की च्ुटियों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर और इसको सुध।रने के लिए 
रचनात्मक सुझाव भेजकर मुझे अनुग्रहीत करेंगे । 


देहरादून. लक्ष्मण सिह खनन! 
१६ मार्च, १६७३ 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


भारतीय वन अधिनियम मीमांसा के प्रथम दो संस्कश्ण वन अधिकारियों, 
प्रशिक्षणाथियों तथा न्यायालयों में वन अपराधों से सम्बन्धित अभिवक्‍षताओं में बहुत 
लोकप्रिय रहे । इस पुस्तक को अधिक उपयोगी.बनाने के लिए इसका तीसरा संस्करण 
पूर्णतया पुनरीक्षित तथा परिवर्धित किया गया है। इस संस्करण की विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं : 


(।) प्रस्तावना शीर्षक वाले प्रथम अध्याय में सम्पत्ति तथा अधिकार के सम्बंध 
में संक्षिप्त ज्ञान, वत शिक्षा में वन विधि के अध्ययन का महत्व, आदि 
विषय बढ़ा दिए गए हैं । 


(॥) भारतीय वन अधिनियम का भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया 
हिंदी पाठ तथा विभिन्‍न धाराओं में राज्य सरकारों द्वारा किए गए 
अद्यतन (097009/०) संशोधन दिए गए हैं । 


(॥॥) १६५० तक के उच्च न्यालयों के निर्णयों के आधार पर विभिन्‍त धाराओं 
की टिप्पणी में संशोधन कर दिया गया है। 


(7) आरक्षित वन, ग्राम वन तथा संरक्षित वनों का अन्तर स्पष्ट रूप से 
वर्णन किया गया है । 


(५) दण्ड प्रक्रिया सम्बंधी महत्त्वपूर्ण पदों का अन्तर स्पष्ट किया गया है-। 


दे थ 
(५) भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि 
शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 


आशा है, इस नए रूप में यह पुस्तक अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। 


विजय दशमी लक्ष्मण सिह खल्ना 
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जरतावना 





सम्पत्ति 

किसी भी सम्पत्ति, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, के स्वामित्व, 
उपयोग, प्रबन्ध तथा अस्तित्व के रक्षण के लिए किसी लोक विधि की आवश्यकता 
होती है । वत भी एक सार्वजनिक सम्पत्ति है; अतः उसके लिए भी एक विशिष्ट विधि 
की आवश्यकता पड़ी । इस विधि का अध्ययन करने से पू्व॑ सम्पत्ति का कुछ ज्ञान 
आवश्यक है । 


सम्पत्ति शब्द कई अर्थों में प्रयृकत होता है। एक ओर वह उन मूततें वस्तुओं 
के लिए प्रयुकत होता है, जिनसे उनका स्वामी दूसरों को अपवर्जित (०४०ए०8) कर 
सके, जिनको वह बेच या नष्द कर सके और जो मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी 
को मिल सके, जैसे भूमि, भवन, पशु आदि। दूसरी ओर, इस शब्द में वे सभी 
अधिकार आते हैं जो किसी व्यक्ति के पास हों । (क्लब... मिव्यनृतत 

सम्पत्ति का वर्गोकरण--सामान्यत्या सम्पत्ति, मूर्त सम्पत्ति और अमृत 
सम्पत्ति वर्गों में विभाजित की जाती है। मूर्त सम्पत्ति में समस्त भौतिक बस्तुएँ 
सम्मिलित होती हैं। गोचर अस्तित्व के कारण इसे गोचर सम्पत्ति न्षी कहते हैं । 
ऐसी वस्तुओं के समभ्र उपयोग का अधिकारी उनका स्वामी कहलाता है और ये 
वस्तुएँ उसकी सम्पत्ति कहलाती हैं । सामण्ड के अनुसार भूत सम्पत्ति भौतिक वस्तुओं 
में स्‍्वासित्व का ऐसा! अधिकार है जो सामान्य, स्थायी और दाय थोग्य या विरासत 
में सिलने योग्य होता है। इस परिभाषा में प्रयुक्त 'सामान्य' शब्द का अर्थ यह है कि 
वह अधिकार अबाधित, आत्यन्तिक (#7807/6) और असीमित नहीं है। यदि 
आवश्यक हो तो समाज के हित में उस पर निरबंन्धन अधिरोपित किए जा सकते 
हैं। उदाहरण के लिए भारतीय वन अधिनियम १९२७ की धारा ३५ के अधीन 
सरकार बाढ़, भूमि-स्खलन, आदि से रक्षा, झरनों, नदियों आदि में जल पूर्ति 
बनाए रखने तथा पथों, पुलों, रेलों और संचार के अन्य मार्गों के संरक्षण 
के उद्देश्य से किसी प्राइवेट वन के स्वामी को अपने वन या बंजर-भूमि में भूमि 
तोड़ने, ढोर चराने या वनस्पति साफ करने या जलाने को विनियमित या प्रतिषिद्ध 
' कर सकती है। 


भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


/. 70% #॥"८ ४ ९. 


युर्ते सम्पत्ति, (!) जंगम या चल और (४) स्थावर या अचल दो प्रकार की 
हो सकती है । भारत के विभिन्‍न अधिनियमों में जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति को 
स्पष्ट परिभाषा ते ढेकर उनमें समाविष्ट बस्तुओं का उल्लेख है। भारतीय दण्ड 
संहिता १६६० की धारा २२ के अनुसार जंगम सम्पत्ति के अन्तर्गत हर- भाँति की 
मूर्त सम्पत्ति आती है किन्तु भूमि और वे चीजें जो भू-बद्ध हों या भू-बद्ध किसी चीज 
से स्थायी रूप से जकड़ी हों, इसके अन्तर्गत नहीं आती । इस परिभाषा में अद्ध' शब्द 
से संकेत मिलता है कि वस्तुएँ पृथक भी की जा सकती हैं और ऐसा होने 
पर वे जंगम बन जाती हैं । अनेक वादों (०४5८७) में यह निर्णय दिया गया है कि 
भूमि का कोई भाग, (जैसे--रेत, पत्थर, चिकनी मिट्टी, खनिज यदार्थ आदि) भूमि से 


खोदंकर पृथक कर दिए जाते पर चोरी का विषय होने योग्य_जंगम सम्पत्ति हो 
जाता है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम १८८२ की धारा ३ के अतुसार स्थावर 
सम्पत्ति के अन्तगंत खड़ा काब्ठ, उग्रती फसलें या घास नहीं आती । इन परिभाषाओं 
से स्पष्ट है। कि भू-बद्ध रहने तक वक्ष स्थावर सम्पत्ति है. परन्तु पातन होते ही बह 
जंगम सम्पत्ति बन जाता है। इसी प्रकार फल, बीज, लीसा, गोंद आदि जब तक 
वक्षों में हैं या लगे हैं, स्थावर सम्पत्ति हैं परन्तु तोड़ते या निकालते ही वे जंगम 
सम्पत्ति बन जाते हैं । 

अमूर्त सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जिसका कोई भू्ते स्वरूप न हों। गोचर न 
होने के कारण इसे अगोचर सम्पत्ति भी कहते हैं । यह भौतिक वस्तुओं में उन हितों 
और अधिकारों जिन्हें विधि मान्यता देती या संरक्षण प्रदान करती है, के रूप में 
होती है; जैसे पेटेन्ट, पट , अधिसेविताएँ ($शशाए्प०) आदि । 

सम्पत्ति अजेन करने की रीसियाँ--सम्पत्ति निम्नलिखित रीतियों से अजित 
की जा सकती है 


(१) कब्जा--कब्जों वह स्थिति या शक्ति है जिसके कारण किसी 
व्यक्ति का किसी मूर्त सम्पत्ति पर ऐसा स्वामित्व हो जिससे वह उसके साथ अपनी 
इच्छानुसार तथा अपने प्रसादानुसार व्यवहार कर सके और दूसरों को उसमें बाधा 
पहुँचाने से अपवर्जित कर सके । विधि कब्जे को भली भाँति सुरक्षा प्रदान करती 
है। किसी दूसरे के कब्जे में की सम्पत्ति में प्रवेश करना भारतीय दण्ड संहिता १८६० 
की घारा ४४१ के अधीन दण्डनीय है । कब्जा वास्तविक स्वामी को छोड़ सभी के विरुद्ध 
श्रेष्ठतर दावा है। कब्जे का महत्त्व इस लोकोक्ति से स्पष्ट है कि कब्जा सच्चा दावा 
भूठा या कब्जा ०६ विधि है । कब्जा स्वत्व का मुल है। एक विहित अवधि तक बिना 
विध्त बाधा या रुकावट के किसी वस्तु पर कब्जा रहने से कब्जाधारी को उस वस्तु 
का स्वामित्व चिरभोग द्वारा मिल जाता है। 

(२) चिरमोग (०४०४०00०॥)---विरमोग अधिकारों को करने और उन्हें नष्ट 
करने सें समपावसात के परिणाम को कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निदिष्ट 
अवधि तक बिना बाधा किसी अधिकार का प्रयोग करने से उसमें हक की सूष्टि 


प्रस्ताक्षना" रे 


शेती है और यदि निदिष्ठ अवधि तक किसी अधिकार का प्रयोग न किया जाये तो 
बह नष्ट हो जाता है । 

(३) करार (2:87०002॥)--हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक 
संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल (००74 भं४7०7) हो, करार है। दूसरे शब्दों 
में, करार विधि में ऐसा कार्य है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति किसी कार्य या बात 
के, एक या उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे यां उनमें से अन्यों के उपयोग फे लिए 
किए जाने या किए जाने से प्रविरत (४0४४7॥) रहने के बारे में अपनी सम्पत्ति 
घोषित करते हैं। प्रत्येक करार में एक पक्षकार द्वारा भ्रस्थापना (0708० या 
०6५7) की जाती है और दूसरे पक्षकार द्वारा उसका प्रतिग्रहण होता है। उदाहरण 
के लिए, किसी नीलाम में किसी लॉट की सर्वाधिक बोली उस लॉट के सम्बन्ध में 
किसी ठेकेदार की प्रस्थापना है और जब वह प्रस्थापित सुल्य वन अधिकारी द्वारा 
प्रतिगहीत कर लिया जाता है तो वह करार हो जाता है। इस प्रकार वह पूर्ववर्ती 
स्वामी की सहमति से एक हुक अजित करने का एक साधन है। 

बहु करार, जो विधितः: प्रवर्तेतीय (७४070840]6) हो, संविदा (००॥४४८४) 
कहलाता है। इस प्रकार करार संविदा से अधिक व्यापक शब्द है। संविदा में करार 
के मुलतत्वों के साथ विधि द्वारा प्रवर्ततीय कोई बाध्यता भी होनी चाहिए। उदा- 
हरण के लिए यदि क और छ में यह करार है कि के ख के लिए एक भवन निर्माण 
करेगा और ख क को बीस हजार रुपया देगा तो यह संविदा है क्योंकि इस करार 
के कारण ख क के द्वारा किये जाने वाले किसी कार्य का हकदार बनता है। जब 
करार किसी व्यक्ति को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह दूसरे व्यक्ति को 
कोई कार्य करने था न करने के लिए विधि पूर्वक बाध्य कर सके, तो वह संविदा 
कहलाता है। इस प्रकार जहाँ सब संविदा करार होते हैं, सब करार संविदा 
नहीं होते । 

-./ विधिसान्य संविदा के मूलतत्त्व--विधिमान्य संविदा में नीचे लिखे मूल- 
तत्त्व होने चाहिए : 

($) उसमें करार होना चाहिए--विधिमान्य संविदा में करार होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमें दो पक्षकार होने चाहिए । उनमें से एक द्वारा प्रस्थापना होनी चाहिए 
और दूसरे द्वारा उसका प्रतिग्रहण । ु 

(॥) दोनों पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए---विधि मान्य 
संविदा का दूसरा मूलतत्त्व यह है कि करार उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता 
चाहिए जो संविदा करने के लिए सक्षम हों अर्थात्‌, वे प्राप्तवय हों, स्वस्थचित्त 
हों और किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए निरहित (५5पुपएथ८0) न किए 
गए हों । । 

(7) विधिक सम्बन्ध करने का अशय--पक्षकारों में किसी विधिक सम्बन्ध 
सुष्ट या स्थापित करने का आशय होता चाहिए। यदि वे कोई विधि-विरुद्ध 


हा भारतीय वन अधिनियम मौंभांसा 


या अनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने का करार करते हैं तो वह करार संविदा नहीं 


होगा । क्‍ 

(५) प्रतिफल और उद्देश्य विधि पूर्ण होने चहिए--कोई करार तब तक 
संविदा नहीं होता जब तक वह विधि पूर्ण उद्देश्य से और विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए न 
किया गया हो। उदाहरण के लिए यदि क ख को एक सरकारी पद दिलाने का वचन 
देता है और उसके प्रतिफल के रूप में ख क को एक हजार रुपया देने का वचन देता 
है तो यह करार शुन्‍्य है क्योंकि इसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है। 

(१५) पक्षकारों की स्वतन्त्र सस्मति आवश्यक--करार पक्षकारों की स्वतस्त 
सम्मति से किया जाना चाहिए। सम्मति स्वतन्त्र तभी कही जाती है जब वह प्रपीड़न, 
असम्यक असर, कपट, दुब्यंपदेशन (ए्रांआशएा८४४7आ७70॥) या भूल से कारित ने 
कराई गई हो। 

(श) संविदा लिखित होनी चाहिए--संविदा लिखित होनी चाहिए, वह 
अनुप्रमाणित होनी चाहिए और यदि विधि द्वारा अपेक्षित हो तो उसका रजि- 
स्ट्रीकरण होता चाहिए । 

(ए) संदिदा शुल्य (५००) करार के प्रवर्ग में नहीं आती चाहिए--संविदा 
भारतीय संविदा अधिनियम १८७२ में वशणित शुन्य करारों के प्रवर्ग में नहीं 
क्षाती चाहिए । 

(४) विरासत--विरासत का अथे है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 
सम्पत्ति उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलना । 


अधिकार 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का आचरण विनियमित तथा नियंत्रित 
हो | तात्पर्य यह है कि उसके कार्य अनुज्ञात (एथग्रप्र/80) या (भी०9४०) होते 
चाहिए जिससे समाज में नैतिक या विधिक दृष्टि से उच्छु खलता न आ जावे । 
यही अनुज्ञात कार्य अधिकार होते हैं। जिन कार्यों को समाज का समथ॑न प्राप्त होता 
है वे नतिक अधिकार कहे जाते हैं और जिन कार्यो को विधि का समथ्थ॑त प्राप्त 
होता है वे मनुष्य के विधिक अधिकार कहे जाते हैं । 

विधिक अधिकार कई प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। वनविधि की दृष्टि 
से उनका स्ववस्तु (72-97०७7४४४) में अधिकार और पर-वस्तु (7८-८४ ८४८) में अधिकार 
में वर्गीकरण महत्वपूर्ण है । स्व-वस्तु में अधिकार का अथे किसी व्यक्ति का अपनी वस्तु 
में अधिकार होता है। इसके विपरीत पर-वस्तु में अधिकार दूसरों की वस्तु में 
अधिकार होता है। इसे विल्लंगम्‌ू (॥४००००7४॥०6) भी कहा जाता है। सामण्ड के 
अनुसार पर-वस्तु में अधिकार या विल्लंगम्‌ ऐसा अधिकार है जो उसी विषय के' 
बारे में किसी अन्य व्यक्ति के होने वाले कुछ अधिक सामान्य अधिकारों को सीमित 
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या अल्पीकृत करता है। उदाहरण के लिए किसी भूमि का स्वामी होने. के कारण क 
को उस पर स्व-वस्तु में अधिकार है; परन्तु जब क उस भूमि को ख को पट्ट पर देता 
है तो ख का उस पर पर-वस्तु में अधिकारहो जाती है भौर क॒ का अधिकार ख के 
अधिकार के अधीन और उसके द्वारा सीमिञ्ब्हों जाता है। जो अधिकार अधीत हो 
जाता है वह अनुपेबी ($४एंंक्षा।) ०००००) कहलाता -है>और सीमित या.  अल्पीकृत 
करने वाला अधिकार अधिष्ठायी (१णएं0०४) अधिकार कहलाता : है-+ 

पर-वस्तु में अधिकार चार प्रकारे के होते हैं परन्तु वन विधि की दृष्टि से 
निम्न लिखित दो महत्त्वपूर्ण हैं : 

(१) पढ़ठा (९8४०)-सम्पत्ति अन्तरण [प्रक्षार्थआ) अधिनियम के अनुसार 
अचल सम्पत्ति का पट्टा ऐसी सम्पत्ति का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण 
है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित (777॥60) समय के लिए या शाइवत काल के 
लिए, किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो, 
अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा के जो अन्तरक को दी जाती है, प्रतिफल के 
रूप में दिया गया हो । सामण्ड के अनुसार, पट्टा एक प्रकार का विल्लंगम्‌ है जो किसी 
व्यक्ति के स्वामित्व में होने वाली सम्पत्ति के कब्जे और उपयोग का अधिकार -किसी 
अन्य व्यक्ति को देता है । 

(२) अधिसेविताएँ (इकशां४००)--अधिसेविताएँ वे अधिकार हैं जो अधि- 
सेविता धारक को या तो अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को कुछ वर्गों के निश्चित रूप से 
सीमित उपयोग में लाने की शक्ति देते हैं या उस सम्पत्ति के स्वामी को कुछ वर्गों के 
निश्चित रूप से सीमित उपयोगों में लाने से अपवर्जित करते हैं । सामण्ड के अनुसार, 
अधिसेविता विल्लंगमू का वह रूप है जो किसी" व्यक्ति को किसी भू-खण्ड का 
कब्जा दिए बिना उसके सीमित उपयोग का अधिकार देता है; जैसे किसी दूसरे की 
शूमि पर मार्ग या पृशु चराने का अधिकार। 

पट्ट ओर अधिसेविता में अन्तर-- 0) पट्टू में पद्टाधारक को सम्पत्ति का 
कब्जा और उपयोग का अधिकार दोनों मिलते हैं। इसके विपरीत अधिसेविता 
धारक को सम्पत्ति का कब्जा नहीं मिलता । उसे तो कुछ वर्गों के सीमित ' उपयोग 
का अधिकार मिलता है । 

(0) पढुँ दार का कब्जा अनन्य होता है अर्थात्‌ उसे स्वामी सहित अन्य 
सब व्यक्तियों को उसके उपयोग से अपवर्जित करने का अधिकार होता है। इसके 
विपरीत, अधिसेविता धारक को अन्य किसी को अपवर्जित करने का अधिकार नहीं 
होता । | 
अधिसेबिताओं के महत्वपूर्ण लक्षण--अधिसेविताओं का पहला महत्त्वपूर्ण 
लक्षण यह है कि उस में भूमि का कब्जा नहीं मिलता । अधिसेविता धारक को 
केवल कुछ वर्गों के सीमित उपयोग का अधिकार मिलता है। उसका दूसरा लक्षण 
यह हैं कि वह कोई कार्य करने का दायित्व चाहे न सौंपे, परन्तु कुछ करने से. 
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अपवर्जित कर सकती है। उसका तीसरा लक्षण यह है कि अधिसेविता अपनी ही 
सम्पत्ति पर नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक है कि अधिष्ठायी भूमि 
अर्थात्‌ वह भूमि जिसके लाभ के लिए अधिसेविता का अस्तित्व है, अनुसेवी भूमि 
अर्थात्‌ वह भूमि जिस पर अधिसेविता विल्लंगेम्‌ है, भिन्‍न व्यक्तियों की सम्पत्ति होनी 
चाहिए। 
अधिसेविताओं का वर्गीकरण--अधिसेविताओं का वर्गीकरण भिन्‍न-भिन्‍न 
विधियों में भिन्‍न प्रकार से किया गया है। रोमन विधि में अधिसेविताएँ स्थावर 
एवं व्यक्तिगत अधिसेविताओं में वर्गीकृत हैं। स्थावर अधिसेषिता वह अधिसेविता 
है जो किसी स्थावर सम्पत्ति सै संलग्न हो। उदाहरण के लिए एक खेत के स्वामी 
के रूप में क को ख के बगीचे में से मार्ग का अधिकार है। यह स्थावर अधिसेविता 
है क्योंकि यहु अधिकार क को व्यक्ति के रूप में न होकर एक खेत के स्वामी 
होने के कारण मिला है। व्यक्तिगत अधिसेविता! किसी व्यक्तित या समाज के 
पक्ष में होती है। भारत में वन अधिकार सामान्यतया स्थावर अधिसेविताओं के रूप 
में हैं । 
आंग्ल विधि में अधिसेविता प्राइवेट और लोक अधिसेविताओं में वर्गीकृत 
की जाती है। प्राइवेट अधिसेविता वहु अधिसेविता है जिसमें उपयोग का अधिकार 
किसी नियत व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होत। है। लोक अधिसेबिता उस 
अधिसेविता को कहते हैं जिसमें अधिकार सर्वताधारण में निहित होता है। प्राइवेट 
अधिसेविता भी दो वर्गों में वर्गीकृत की जाती है। पहले वर्ग में सुखाकषार या 
अनुलग्न अधिसेविता आती है। यह अधिसेविता किसी भूखण्ड से संलग्न वहु अधिकार 
' है जो उसके स्वामी को किसी अन्य व्यक्ति के भूखण्ड को किसी विशेष प्रकार से 
उपयोग करने (जेसे, उसके ऊपर चलना या उस पर कूड़ा डालना) को अनुज्ञात 
करता है, परन्तु अनुसेवी सम्पत्ति की किसी प्राकृतिक उपज लेने को अनुज्ञात नहीं 
करता। दूसरे शब्दों में, यह बिना लाभ बाला विशेषाधिकार है। दूसरे वर्ग में 
पर-भूमि भोगाधिकार (प्रोफिट-ए-प्रैन्ड) आता है। यह वह अधिसेषिता है जिसमें 
वूसरे की भूमि में से कोई लाम प्राप्त करते का अधिकार मिलता है। उदाहरण के 
लिए किसी अन्य की भूमि में पशु चराने का अधिकार, घास काटने या पत्थर “उठाने 
का अधिकार आदि। क्‍ 
भारतीय विधि में सुखाचार (०४६७॥८॥) आंग्ल विधि के सुखाचार की 
अपेक्षा अधिक व्यापक है, क्योंकि उसमें आंग्ल विधि का पर-भूमि-भोगाधिकार भी 
सम्मिलित होता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय विधि में सुलाचार में आवश्यकता फे 
सुलाधारों के साथ-साथ लाभदायक पदार्थों को प्राप्त करने का अधिकार भी 
सम्मिलित है। भारतीय सुखाचार अधिनियम १८८२ के अनुसार सुलाचार एक 
ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत में, उस 
भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए, किसी अन्य भूमि सें या उस पर जो उसकी नहीं 
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है, कोई बात करने या करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना रोकने 
और रोकते रहने के लिए प्राप्त है। उदाहरण के लिए क को किसी खेत का स्वामी 
की हैसियत से निकटवर्ती वन में अपने पशु चराने, वहाँ से अपने निजी घरेलू उपयोग 
के लिए काष्ठ तथा ईंधन लाने, गिरी हुई पत्तियों का उपयोग करने, वन में बहती 
हुई नदी में मछली पकड़ने का अधिकार विभिन्‍न सुखाचार हैं । 

भारतीय सुखाचार अधितिग्रम में सुखाचारों के निर्वापन (०घांए०४०॥) की. 
फई परिस्थितियों का विस्तृत वर्णव ; । उन परिस्थितियों के अतिरिक्त भारतीय 
वन अधिनियम में भी दो परिस्थितियों का उल्लेख है जिसमें सुखाचार निर्वापित हो 
जाते हैं । पहली परिस्थिति तब होती है जब आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ 
होने पर ने तो उनका दावा किया जाए और न उनके अस्तित्व की कोई जानकारी 
वन व्यवस्थापन (वन्दोबस्त) अधिकारी को जाँच में सिली हो । ऐसी दशा में वे 
सुखाचार निर्वापित हो जाते हैं । दूसरी परिस्थिति तब होती है जब वन व्यवस्थापन 
अधिकारी वन की क्षमता ध्यान में रख कर उन सुखाचारों को स्वीकृत नहीं कर 
पाता। ऐसी दशा में वह किसी धनराशि के संदाय या भूमि के अनुदान या अन्य 
किसी रीति से अधिकारों या सुखाचारों को कम या निर्वाप्त कर सकता है । 

भारतीय वनों में ग्रामवासियों के अधिकार पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये अधि- 
कार उन्हें चिरभोग के कारण प्राप्त हुए हैं। आरक्षित वन बनाते समय अधिकारों 
की जाँच वन व्यस्थापन अधिकारी द्वारा दावों के लिए लिखित आवेदन या मौखिक 
कथन के रूप में माँगकर प्र।रम्भ की जाती है। वन व्यवस्थापन अधिकारी अभिलेखों 
से भी अधिकारों के बारे में पता लगाता है। अन्त में वह सिद्ध हुए अधिकारों को 
मंजूर करके उनके प्रयोग की व्यवस्था करता है। कभी-कभी ऐसे कई सुखाचार 
होते हैं जो चिरभोग के अभाव में अधिकार रूप से तो स्वीकृत नहीं किए जा सकते 
परन्तु उनको बन्द कर देने से ग्रामवासियों को अपार कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में 
राज्य सरकार उन्हें विशेषाधिकार, सुविधा या रियायत के रूप में दे देती है । इस 
प्रकार स्वीकृत अधिकारों और विशेषाधिकार या सुविधाओं में निम्नलिखित अन्तर 
होता है : 

() स्वीकृत अधिकार वन व्यवस्थापन अकिधारी द्वारा स्वीकृत अधिकार 
है | वह विधिमान्य अधिकार है और उसका धारक उसे न्यायालय द्वारा प्रवतित 
करा सकता है। इसके विपरीत विज्लेषाथिकार या सुविधा विधिक अधिकार नहीं है । 
वह तो राज्य सरकार ग्रामवासियों के कृष्टों को कम करने के लिए उन्हें अनुज्ञात 
करती है। 

(४) स्वीकृत अधिकार स्थायी होता है और उसके लिए कुछ संदाय नहीं 
करना पड़ता । इसके विपरीत विशेषाधिकार या सुविधा राज्य सरकार द्वारा किसी 
विशेष अवधि के लिए दिया जाता है और उस अवधि के अन्त में, यदि आवश्यक हो 
तो, उसका नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए कभी-कभी नाम मात्र का शुल्क 
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देना पड़ता है पर सामान्यतया यह भी नि:शुल्क दिया जाता है । 

(0) स्वीकृत अधिकार बन व्यवस्थापत अधिकारी द्वारा वन व्यवस्थापन के 
समय राज्य सरकार से सिफारिश करके स्वीकृत कराया जाता है। इसके विपरीत, 
सुविधा राज्य सरकार द्वारा अपने आप कभी भी स्वीकृत की जा सकती है। 

(४) स्वीकृत अधिकार अप्रतिसंहरणीय (7)्70ए0००४०।6) होता है परल्तु 
सुविधा राज्य सरकार अपने प्रसादानुसार प्रतिसंहत कर सकती है | 


वन-विधि 


वन-विधि वत से सम्बन्धित इस देश की लोक विधि की एक शाखा 
है । वन रूपी विशिष्ट सम्पत्ति के लिए बनाई जाने के कारण वह एक विशेष विधि 
है। इसकी परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि वन-विधि संसद तथा विधान 
सण्डलों के अधिनियमों के रूप में प्रभुत्व सम्पन्त जब समाज (राष्ट्र) को इच्छा की 
ऐसी अभिव्यक्ति है जो वन सम्पत्ति के सुचारू प्रबन्ध, प्रशासन तथा संरक्षण के लिए 
उसके स्वासी या उसके प्रतिनिधियों तथा उसके सम्पर्क में आने बोले व्यक्षितयों और 
ग्राम समाजों के अधिकारों तथा दायित्वों का विवेचन कर उन्हें विनियमित करती 
हैं। भारत में लगभग आधे राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र सरकार द्वारा 
अधिनियमित भारतीय वन अधिनियम १६२७ लागू है। इत राज्यों ने भी राज्य की 
विशेष परिस्थितियों के कारण उसमें कहीं-कहीं संशोधन किए हैं। इस प्रकार लग- 
भग आधे राज्यों तथा केश शासित प्रदेशों में उनके द्वारा यथा संशोधित भारतीय 
वत अधिनियम १९२७ लागू है। शेष राज्यों ने अपने राज्य वन अधिनियम बनाए 
हैं। सारांश यह है कि वन सम्पत्ति की दृष्टि से भारतीय वत अधिनियम १६२७ या 
कुछ राज्यों में राज्य वन अधिनियम वन विधि का प्रमुख आधार है। 

वन शिक्षा में बन-विधि के अध्ययन का सहत्व--वन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 
वन अधिकारी पद के अभ्यथियों को उस ज्ञान से अवगत कराना है जिससे वे अपने 
पदों के कत्तंव्यों और दायित्वों की अपेक्षाओं को सुचारु रूप से पूरा और उनकी 
चुनौतियों का सक्षम रूप से सामता कर सकें। वन अधिकारी पद ग्रहण करते ही 
एक विस्तृत तथा मूल्यवान सम्पत्ति का व्यवस्थापक बन जाता है । इस जटिल प्रशास- 
निक दायित्व को संभालने तथा बिना रुकावट सुचारु रूप से चलाते रहने के सक्षम 
बनाने के लिए बन अधिकारी पद के अभ्यर्थियों को वन विद्यालयों में ही वरने-विधि 
का जान दे दिया जाता है। इसका महत्त्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ठ है : 

(7) बन की विधिक स्थिति का ज्ञान--प्रत्येक वत अधिकारी के अधिक्षेत्र 
में विस्तृत वन क्षेत्र होता है। इस समस्त वन की विधिक स्थिति समान नहीं होती । 
इसमें आरक्षित वन, संरक्षित वत, ग्राम वन तथा प्राइवेट वन आदि सभी प्रकार के 
वन होते हैं। इन विभिन्‍न प्रकार के व्तों में व अधिकारियों की शक्तियाँ और ग्राम- 
. वासियों के अधिकार भिलन-भिन्‍न होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वन अधिकारी 


प्रस्तै[वर्ता है 


को पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षण काल में ही वनों का विधि की दृष्टि से 
वर्गीकरण, उन वर्मो की विशेषताएं, उनमें वन अधिकारियों की शक्तियाँ; ग्राम- 
वासियों के अधिकार आदि का ज्ञान करा दिया जाए जिससे कार्य भार संभालने पर 
उसे वनों की प्रशासनिक व्यवस्था करने में कठिनाई न हो । भारतीय वन अधिनियम 
में आरक्षित वनों, संरक्षित वनों, आम वनों आदि का अलग-अलग वर्णन कर उनमें 
स्वामी के प्रतिनिधि रूपी वन अधिकारी तथा तिकटतम ग्रामवासियों के अधिकारों 
का समुचित विवेचन है । 

(0) वनों का संरक्षण--आएरक्षित, संरक्षित तथा ग्राम वनों के संरक्षण के 
लिए भारतीय वन अधिनियम में उनसे सम्बन्धित अध्यायों में प्रतिषिद्ध कार्यों का 
विस्तृत विवेचन करके उनके उल्लंघन को दण्डन्तौय अपराध बनाया गया है और 
दण्ड की व्यवस्था की गयी है। समय, परिस्थिति, स्थान, नियम आदि अनेक बातें 
किश्षी कार्य को वध या अवैध बनाती हैं। उदाहरण के लिए वन में आग ले जाना 
एक कार्य है। यही कार्य यदि आरक्षित वन में उस ऋतु में किया जाए जब वन 
अधिकारी ने विज्ञापन द्वारा उसका प्रतिषेध कर रखा हो तो वह अपराध है, अन्य 
समयों में नहीं। इस प्रकार वन अधिकारियों को वन-विधि की शिक्षा द्वारा कब 
कौनसा कार्य अपराध होता है, इसका ज्ञान कराया जाता है। 

(7) बन अपराधों का सफल अभियोजन--वन्र अपराधों के सफल अधि- 
धोजन के लिए यह आवश्यक है कि वत अधिकारियों को विभिन्‍न घाराओं के शब्दों 
और उनमें अन्तनिहित अथ का ज्ञान हो जिससे अपराध रिपोर्ट लिखते समय उचित 
शब्दों का उपयोग किया ज।ए। यदि अपराध रिपोर्ट में उचित शब्दों का उपयोग 
न किया गया हो तो बाद में कितना ही योग्य वकील क्यों, ने रखा जाय अभियुक्त 
को दण्ड नहीं दिलायाजा सकता। इसलिए वन अधिनियम की घाराओं का 
शान महत्त्वपूर्ण है । 

(7ए) बन अपराधों के अन्वेषण की प्रक्रिा--वत अधिक।रियों को कार्यभार 
संभालते ही वन अपराधों क़ा अन्वेषण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अपराध से संबद्ध 
ओऔजारों, छकड़ों या वाहनों, पशुओं आदि का अभिग्रहण करता पड़ता है। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण के समय ही उन्हें वन अधिनियम में वर्णित 
प्रक्रिया ही नहीं वरन्‌ दण्ड प्रक्रिया संहिता १६७३ के महत्त्वपूर्ण भागों का भी ज्ञान 
करा दिया जाए जिससे पदभार संभालने के बाद इन कार्यों को मनमाने या त्रुटिषूर्ण 
ढंग से करके वह अपने लिए विपत्ति और विभाग को नुकसान की सम्भावना पैदा 
न कर दे। उदाहरण के लिए, एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय 
किसी वन अपराध से सम्पृक्‍त व्यक्ति वन अधिनियम के अनुसार गिरफ्तार किया जा 
सकता है परन्तु प्रतिबत्ध यह है कि गिरफ्तारी के बाद अनावश्यक विलम्ब के उसे 
अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट या निटकतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के 
सम्मुख ले जाया जाए। यदि अज्ञानवश कोई वन अधिकारी. उसे अपने पास ही बन्द 


१5 भ्ौरतीय दन अधिनियम मौमांसां 


रखे तो वह अपने लिए विपात्त पैदा कर लेगा। 

(५) बन अपराधों के विषय में साक््य एकत्र करना--वन अपराधों का न्याया- 
लय में संचालन तो वकील या लोक अभियोजक करते हैं परन्तु उनके लिए साध््य 
आदि का प्रबन्ध वन अधिकारी को करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि 
प्रशिक्षण काल में ही वत अधिकारी पद के अम्यथियों को वन अधिनियम के साथ- 
साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्त्वपुर्ण अंशों का अच्छा ज्ञान करा दिया जाए 
जिससे वे पद भार संभालने पर अन्वेषण करते समय सुसंगत तथा निरचायक साक्ष्य 
एकत्र करें। 

(शा) वन कार्यों की संविदा--वन संरक्षण के अतिरिक्त वन अधिकारियों 
को कार्यभार संभांलते ही अनेक वन कार्यों से सम्बन्धित संविदाओं को तैयार 
तथा/या निष्पादन करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें विधिमान्य 
संविदा के मुल तत्व तथा संविदा अधिनियम के महत्त्वपुर्ण उपयन्धों का समुचित 
ज्ञान हो । 

(४४) राजस्व को वसूली--वन अधिकारियों को वन राजस्व की वसूली भी 
करनी पड़ती है। सामान्यतया यह वसूली वन-उपज की निकासी पर नियंत्रण रख 
कर को जाती है। परत्तु कभी-कभी सब वन-उपज निकल जाने के बाद भी राजस्व 

बकाया रह जाता है तो वह वन अधिनियम के उपबन्धों तथा राजस्व वसूली अधि: 
नियम १८६० की सहायता से वसल किया जा सकता है । अत्त: वन अधिनियम तथा 
राजस्व बसली अधिनियम का अध्ययन वन शिक्षा के अन्तर्गत करा देने से वन अधि- 
कारी कार्यभार संभालते ही अपने कर्तव्यों का पालन भली भाँति तथा सक्षम रूप 
से कर सकता हैं। 

सारांश यह है कि वन अधिनियम का प्रमुख रूप से तथा कुछ अन्य लोक 
विधियों के महत्त्वपुर्ण अंशों का अध्ययन वन अधिकारी की अपने जटिल प्रशासनिक 
दायित्व को निभाने के लिए सक्षम बनाता है। अतः वन शिक्षा में इसका बहुत 
मह्त्त्वपृ्ण स्थान है । 

विशेष दन अधिनियम को आवश्यकता--साधारणतया सब सम्पत्तियों की 
रक्षा देश की सामान्य विधियों से हो जाती है । यही नहीं, वन सम्पत्ति तथा वन- 
उपजों के प्रकरण में भी कभी-कभी दण्ड ग्रक्रिया संहिता के अधीन अभियोजन करना 
पड़ता है। ऐसी दशा में यह प्रधत स्वाभाविक है कि जब देश की सामान्य दण्ड तथा 
प्रक्रिया विधियाँ अन्य सब प्रकार की सम्पत्तियों का संरक्षण करने में समर्थ हैं तो 
वनों के संरक्षण के लिए विज्वेषवत्र विधि बनाने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? यह 
सत्य है कि सब प्रकार की सम्पत्तियों, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, की रक्षा 
देश की सामान्य विधि से हो जाती है परन्तु निम्नलिखित विश्येष परिस्थितियों के 
कारण एक विशेष वद अधिनियम बनाना पड़ा 

(६) बन सम्पत्ति का आकार तथा सार्वजनिक स्वरूप--साधा रणतया समस्त 


प्रस्तावनों १६ 


सम्पत्तियाँ छोटे से क्षेत्रफल पर होती हैं और उन पर उनके स्थामियों का पूर्ण अधि- 
कार होता है। वे उनकी रक्षा तारबाड़ या अन्य किम्ठी रीति से कर लेते हैं। इसके 
विपरीत, वन सर्म्पत्ति बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली रहती है। फलस्वरूप सामान्य 
रीतियों से उसकी रक्षा व्यावहारिक नहीं है। दूसरी और, वहू सावंजनिक सम्पत्ति 
समझी जाती है। उसकी प्राकृतिक उत्पत्ति जनसाधारण को उससे अपनी इच्छा- 
नुसार तथा आवश्यकतानुसार वन-उपज लेने के लिए प्रेरित करदी हैं। जो मनुष्य 
किसी अन्य व्यक्ति के उद्यान से एक फल तोड़ने वा किसी के गोचर में पशु चराने 
को दण्डनीय अपराध समझते हैं वे भी वन से कोई वन-उपज लेने में नहीं झिश्कते । 
अत: सावेजनिक हित को ध्यान में . रखकर यह आवश्यक है कि जनसाधारण को 
बताया जाए कि विभिन्‍न प्रकार के वनों में कौन से कार्य कित-किन नियमों के अधीन 
किए जा सकते हैं। ऐसा करना तभी सम्भव था जब विशेष अधिनियम बनाया 
जाता । 

(7) वन सम्पत्ति में अन्य व्यक्तियों के अधिकार--साधारणतया अन्य 
सम्पत्तियों में उनके स्वामी के अतिरिक्त अन्य लोगों के अधिकार नहीं होते परन्तु 
वन राज्य सरकार की ऐसी सम्पत्ति है जिसमें अन्य व्यक्तियों के अधिकार बहुधा 
होते हैं। अतः वन अधिकारों के प्रयोगों को नियंत्रण में रखने, उनके बढ़ने की 
सम्भावना रोकने और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों को प्रतिकर देकर वम्द 
करने के लिए विश्येष व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं की. पूर्ति 
के लिए ही विशेष वन अधिनियम बनाना पडा । 

(8) सरकारो बनों की विधिक स्थिति--अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को 
उपस्थिति वन प्रबन्ध को प्रभावित करती है। अतः वनों के संरक्षण तथा ग्राम निवा- 
सियों के अधिकारों की उपस्थिति के अनुसार वनों का आरक्षित, संरक्षित तथा ग्राम 
बनों में वर्गीकरण किया जाता है। इन विभिन्‍न के वर्मों वनों के गठन की प्रक्रिया 
भी भिन्‍न होती है । अतः विभिन्‍त वर्गों के वनों के गठन की प्रक्रिया का वर्णन करने 
और उनमें से प्रत्येक में प्रतिषिद्ध कार्यों को दण्डतीय बनाने के लिए विशेष अधिनियम 
बनाता पड़ा । 

(४) प्राइवेट वनों का संरक्षण--वनों का जलवायु तथा भूमि पर बहुत 
प्रभाव पड़ता है। पवतीय क्षेत्र में तो यह महत्त्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वन 
तथा अन्य वनस्पति भूमि तथा जल का संरक्षण करती है। वनों का यह प्रभाव 
उन्हीं के सीमा क्षेत्र में सीमित न होकर बहुत दूर-दूर स्थानों पर भी पड़ता है । 
अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट वनों के संरक्षण और उनमें कतिपय कार्य प्रतिषिद्ध 
करने की शक्ति सरकार में हो। यह तभी सम्भव हो सकता था जब विशेष वन 
अधिनियम बनाकर उसमें ऐसी व्यवस्था की जाती । 

(५) वनों को अनेक प्रकार को क्षतियाँ--वन में अनेक प्रकार की वन-उपजें 
होती हैं । उनके अन्तर्गत वृक्ष और उसके विभिन्‍न भागों से लेकर घास, बेलें, नरकुल, 
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काई तक, वन पशु, उनकी खालों तथा हड्डियों से लेकर रेशम के कोए, शहद, मोम 
तक और सतही मिट्टी से लेकर भूमि के अन्दर पाए जाने वाले खनिज तक आते हैं । 
इन विभिन्‍न वन-उपजों को अनेक प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए 
किसी वृक्ष को गिराने से लेकर उसका परितक्षण (870॥०) करना, छाँटना (!०), 
छेवना (87), पत्ते तोड़ना, छाल उतारना सभी वन को क्षति हैं। इतनी विभिन्‍न 
प्रकार की क्षतियों को भारतीय दण्ड संहिता के सामान्य अपराधों जैसे चोरी, अति- 
'चार आदि के अन्तर्गत लाना सरल कार्य नहीं था। इसलिए यह आवश्यक था कि 
एक विशेष वन अधितियम बताकर विभिन्‍न वर्गों के वनों में होने वाली विभिन्‍न 
क्षतियों तथा उन परिस्थितियों जिनमें वे दण्डबीय हों, का वर्णन किया जाए। 

(४४) बन अपराधों को निपठाने के लिए सरल प्रक्रिया की अपेक्षा--अधभि- 
कांश वन अपराध जैसे पत्ते तोड़ना, शाखा काटा, घास काटना आदि, बहुत तुच्छ 
होते हैं.। परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक होती है । इतने अधिक तुच्छ अपराधों को 
न्यायालय में विचारण के लिए भेजने से न्यायालयों में वादों की बाढ़ हो जाती। 
साथ ही जनता को, जो जाने-अनजाने अपराध कर बैठती है, बहुत कष्ट होता। वन 
अधिकारी भी वन में वन वर्धनीय कार्यों की उपेक्षा कर व्यायालय में ही खड़े 
दिखाई देते । अतः तीनों पक्षों के श्रम, समय और धन के अपव्यय को बचाने और 
क्रष्ट और असुविधा दूर करने के लिए ऐसे वन अपराधों को निपठाने के लिए एक 
अत्यन्त सरल प्रक्रिया की अपेक्षा थी । वह प्रक्रिया वन अपराधों का बन अधिकारियों 
द्वारा शमन (००॥ए७०ए॥०) करना था। अतः कतिपय ग्रम्भीर अपराधों को छोड़ 
अन्य अपराधों को वन अधिकारियों द्वारा शमन किए जाने की व्यवस्था करने के 
लिए एक विशेष वन अधिनियम बनाता पड़ा । 

(भा) केन्रीय सरकार के हित--वन सम्पत्ति राज्य सरकारों के अधीन है 
और वे ही शुल्क आदि के उद्ग्रहण के लिए नियम बनाती हैं। परल्तु केन्रीय सर- 
कार के हिंत के लिए देश की सीमा के अन्दर आने वाली तथा देश में पैदा होने 
वाली वन-उपज' पर शुल्क उद्ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी व्य- 
वेस्था भी एक विशेष वन अधिनियम बनाकर ही सम्भव थी। 

(शा) अभिवहन के दौरान बन-उपज का संरक्षण--वन सीमा के अन्दर 
तो वन-उपज को संरक्षण मिलता है प्रत्तु जब वन-उपज वन सीमा के बाहर जाती 
है तब भी उसके स्वामी तथा राज्य सरकार के हितों की रक्षा के लिए उसके संरक्षण 
की आवश्यकता होती है। ऐसा संरक्षण विश्वेष वन अधिनियम के द्वारा ही सम्भव 
था ताकि उसमें अभिवहन के लिए नियम बनाकर यह व्यवस्था की जा सके कि 
अभिवहन विहिंत मार्गों से, अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए पासों के अधीन होना 

चाहिये; वत उपज पर स्वामी का सम्पत्ति चिक्त और सरकारी निर्यात चिह्न होना 
चाहिए; भार्ग में बनी चौकियों पर उसकी जाँच करवानी चाहिए और वहाँ अपेक्षित 
शुल्क चुकाता चाहिए। 


प्रस्तावता १३ 


पर्वतीय वनों को इमारती लकड़ी को नदियों में बहाकर मण्डियों तक पहुँ- 
चाया जाता है। नदियों में बहते हुए कुछ इमारती लकड़ी किनारों पर अटक जाती 
है, तट पर रेत में दब जाती है या कभी-कभी ऊंचे स्थानों में लग जाती है। ऐसी 
अटकी हुई, दबी हुई या रुकी हुई इमारती लकड़ी के, विशेष कर जब उस पर सम्पत्ति 
चिह्न त हो, एकत्र करके उसके व्ययन की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष व 
अधिनियम बनाना पड़ा । कभी-कभी नदी में बाढ़ आ जाने पर इमारती लकड़ी वन 
सीमा या मण्डियों से बहुत दूर मैदानों में बिखर जाती है। ऐसी लकड़ी को एकत्र 
करने, पकड़ने आदि के लिए वन अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने के लिए भी 
विशेष वन अधिनियम बनाना पड़ा । 

(४) आग से संरक्षण--वन् को आग से बहुत क्षति पहुंचती है । अतः उसके 
संरक्षण के लिए ग्रीष्म ऋतु में वनों में और उसके आसपास आग जलाना प्रतिषिद्ध 
करने तथा कुछ वर्गों के व्यक्तियों को लगी हुई आग की सूचना देने तथा उसे 
बुझाने में सहायता देने के लिए बाध्य करने के लिए एक विशेष अधिनियम आवब- 
श्यक था। 

(5) वनों के प्रबन्ध और संरक्षण के लिए अपेक्षित शक्तियों से विभिहित 
बन सेवा की व्यवस्था--वनों के प्रबन्ध और संक्ष रण के लिए एक विशेष बन सेवा 
की आवश्यकता होती है । अतः यह आवश्यक हैं कि वन अपराधों को रोकने, अपराध 
होने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, अपराध से सम्बद्ध तथा उनमें उपयोग में 
लाए गए ओजारों, वाहनों आदि के अभिग्रहण करने, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों 
तथा अभिगृहीत सम्पत्ति को बच्धपत्र निष्पादित करने पर निर्मुक्त करने तथा अप- 
राधों को शमन करने की शक्तियों को वत अधिकारियों में विनिहित किया जाए 
और यह एक विशेष अधिनियम बनाकर ही सम्भव था । 

(5) बों से प्राप्त होने वाले राजस्व की वसूली--वनों से पर्याप्त राज- 
स्व प्राप्त होता है । उसकी समय पर वसूली के लिए नियम बताने, वसूली न होने 
प्र वन-उपज की निकासी रोकने और उसका धारणाधिकार वन अधिकारी में होने 
और उसको बेचने की शक्ति वत अधिकारियों में विनिहित करने के लिए भी एक 
विशेष वन अधिनियम आवश्यक था । 


भारत में वन विधि का विकास 


भारत में सर्वप्रथम वन अधिनियम १८६४ में अधिनियमित हुआ और 
वह भारतीय वन अधिनियम १८६४ के नाम से प्रसिद्ध है। यह अधिनियम 
केवल सरकारी वनों से सम्बन्धित था परन्तु उसमें दी गईं वन की परि- 
भाषा के कारण विस्तृत भूमियाँ जिन पर लागू करने के उद्देश्य से वह बनाया 
गया था, इसकी परिधि के बाहर छट गईं । इसके अतिरिक्त इसमें ग्रामवासियों के 
अधिकारों के अवधारण तथा उनके विनियमन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन 
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दोषों को दूर करने के उद्देश्य से १८७८ में एक नया भारतीय वन अधिनियम बनाया 
गया। इसमें भी समय-समय पर कुछ त्रूटियां पाई गयीं और उन्हें विभिन्‍त संशोधन 
अधिनियमों से दूर किया गया। अन्त में वन-उपज के अभिवहन और इमारती 
लकड़ी तथा अन्य वन-उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि के समेकन 
(००॥80॥09८) के उद्देश्य से १६२७ में एक व्यापक अधिनियम जो भारतीय वन 
अधिनियम १६२७ कहलाया, अधिनियमित किया गया । इस अधिनियम में भी समय- 
समय पर आवश्यकता अनुसार तथा देश के राजनैतिक परिवर्तनों के कारण महत्त्व- 
पूर्ण संशोधन हुए हैं.। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम १६२७ का वर्तमान रूप 
भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम १६३०, १६३३, भारत सरकार (भारतीय विधि 
अनुकूलन) आदेश १६३७, निरसद तथा संशोधत अधिनियम १६४७, भारतीय 
स्वतन्त्रता (केन्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश १९४८, विधि 
अनुकुलन आदेश १६९५० तथा १६५६ द्वारा किए गए संशोधनों का परिणाम हैं । 
झारतीय वन अधिनियम १६२७ में नाम, विस्तार तथा निर्वेचन खण्ड 
सम्बन्धी प्रारस्म्रिक विवेचन तथा उन पर टिप्पणियाँ 

घारा १- (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन अधिनियम 
१६२७ है। 

(२) इसका घेस्तार उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवस्व॒र 
१९५६ से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्द ये, सम्पूर्ण भारत पर है । 

(३) यह उन राज्य क्षेत्रों को लागू है जो प्रथम नवम्बर १६९५६ से ठीक 
पूर्व बिहार, मुम्बई, कुर्गं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा 
पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट थे, किन्तु किसी भी राज्य की सरकार राजपन्न में अधि- 
सूचना द्वारा इस अधिनियम को उस पूर्ण राज्य में या उसके किसी विनिदिष्ट भाग 
में, जिस पर इसका विस्तार हैँ और जहाँ यह प्रवर्तन में नहीं है, प्रवर्तत में ला 
सकेगी । 

इस धारा में मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों ने निम्नलिखित 
संशोधन किए हैं : 

सध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६४८ के मध्य प्रदेश अधिनियम 
संख्या २३ की धारा ३ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा श में 
निम्नलिखित संशोधन किए हैं : 

(9) उपधारा (२) में भाग ख राज्यों में' शब्दों के पहले मध्य प्रदेश राज्य 
के मध्य भारत ओर सिरॉज क्षेत्र से भिन्‍त' शब्द अन्त: स्थापित किए जाएं । 

(7) उपधारा (३) में 'यह मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल तथा मध्य 
प्रदेश के सिरौज क्षेत्र में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों को भी लागू है” जोड़ दिया जाए। 

हरियाणा संशोधन--पंजाब सरकार के १६६२ के पंजाब अधिनियम 
संख्या १३ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की उपधारा (२) के बाद एक उपधारा 
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(२-ए) इस आशय से जोड़ी है कि उपधारा (२) में अन्तविष्ट किसी बात के होते 
हुए भी इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों में है जो प्रथम नवम्वर १६५६ से ठीक पूर्व 
पटियाला तथा पुर्वी पंजाब रियासत संघ में समाविष्ट थे । इसके अतिरिक्त उपधारा 
(३) में 'उड़ोसा' शब्द के बाद पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासत संघ शब्द 
अन्तः स्थापित किए हैं । 

हिमाचल प्रदेश संशोधन-- हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी वन अधिनियम की 
उपधारा (२) के बाद एक उपधारा (२-ए) इस आशय से जोड़ी है कि उपधारा (२) 
में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी इसका विस्तार ऐसे राज्य क्षेत्रों, जो प्रथम 
नवम्बर १६५६ के ठीक पूर्व पटियाला तथा पुर्वी पंजाब रियासत संघ में समाविष्ट 
ये और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा ५ के अधीन हिमाचल प्रदेश में तब से 
विलीन हो गए हैं, में भी है। 

टिप्पणी---वन अधिनियम की घारा १ की उपधारा (२) में विस्तार और 
उपधारा (३) में 'लागू' शब्द प्रयोग किए गए हैं। इन दोनों शब्दों में यह अन्तर है 
कि जहाँ विस्तार' शब्द केवल अधिकारिता की व्यापकता दिखाता है, लागू शब्द 
उसका वास्तविक प्रवर्तन दिखाता है। उदाहरण के! लिए भारतीय वन अधिनियम 
का असम तथा मद्रास (नया नाम तमिलनाडु और आमऋन्ध्र प्रदेश) में विस्तार है परल्तु 
वह वहाँ लागू नहीं है। उन राज्यों ने क्रमश: अपने विनियमन या अधिनियम बना 
लिए हैं । 

उपधारा (३) में “किन्तु किसी भी राज्य की सरकार राजपत्र में अधि- 
सूचना द्वारा इस अधिनियम को उस पूर्ण राज्य में या उसके किसी विनिदिष्ट भाग 
में, जिस पर इसका विस्तार है और जहाँ यह प्रवर्तन में नहीं है, प्रवर्तन में ला 
सकेगी वाक्यांश ने राज्य सरकारों को यह छठ दे दी है कि वे इस अधिनियम को 
राज्य के उन भागों में जहाँ उसका विस्तार है परन्तु वह प्रवर्तन में नहीं हैं, प्रवर्तत 
में ला सकती हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उपरोक्त राज्य सरकारों ने राज्य 
सीमा में फेर-वदल के परिणामस्वरूप राज्यों में मिले नए क्षेत्रों तथा उसमें विलीन 
रियासतों में भी उसे लागू कर दिया है । 
अधिनियम में प्रयुक्त पदों का निर्वेचन 

घारा २--इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से 
विरुद्ध न हो- 

(१) 'पच्चु के अन्तगंत हाथी, ऊंट, भें, घोड़, घोड़ियाँ, खस्सी पशु, ठट्टू , 
बछड़े, बछे डियाँ, खच्चर, गधे, सुअर, मेढे, सेढ़ियाँ, भेंडू, मेमने, बकरियाँ और 
बकरियों के भेमने हैं । 

(२) “बन अधिकारों' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार 
या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सहकक्‍त कोई अधिकारों इस अधिनियम के सब्र 
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या किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन 
बनाए गए किसी तियम के अधीतव व अधिकारी हारा की जाने के लिए कोई बहत 
करने के लिए नियुक्त करे; ह 

(३) बन अपराध से इस अधिनियम या इसके अधोन बनाए गए किसी 

तियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है । 

(४) 'बन-उप्ज' के अन्तर्गंत-- 

(क) निम्नलिखित वस्तुएँ आती हैं अर्थात्‌ इमारती लकड़ी, लकड़ी का 
कोयला, कुचुक, खेर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वानिश, छाल, 
लाख, महुआ के फूल, महुआ के बीज, कुथ और हरड़, भले ही वे वन 
में पाई या बन से लाई गयी हों या नहीं; और 

(ख) निम्नलिखित वस्तुएँ, उस सूरत में आतो हैं जिसमें कि वे बन में पाई 
जाती हैं, अर्थात्‌-- 

() वृक्ष और पत्ते, फूल और फल और व॒क्षों के इसमें इसके पूर्व अर्वाणत 
सब अत्य भाग और उपज, 

() (घास, बेलें, नरकुल और काई सहित) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैँ और 
ऐसे पौधों के सब भाग और उपज, 

(7) वन्य पशु और खाले, हाथी दाँत, सोंग, हडिड्याँ, रेशम, रेशम के 
कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग या उत्पाद, 

(ए) पीट, सतहों मिट्टी, चद्ात और (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल 
और खानों ओर खदानों की सब पेदावार सहित) खनिज; 

(४ क) स्वासी के अन्त्ग त, ऐसी सम्पत्ति के बारे में, प्रतिपाल्य अधिकरण 
आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन सें है; 

(५) दी के अन्तर्गत कोई सरिता, नहर, सकरी खाड़ी, या अन्य प्राकृतिक 

या कृत्रिम जल सरणो है, | 


०. 


(६) 'इमारती लकड़ी' के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जबकि वे गिर गए हों या 
गिराए गए हों और सब प्रकार को लकड़ी चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, 
गड़ी, या खोखली की गई हो या नहीं, और... 

(७) “वक्ष के अन्तर्गत ताड़, बाँस, ढूँठ, झाड़-झाँखड़, और बेत आते हैं । 
संशोधन 

बिहार संशोधन--विहार सरकार ने १६९३४ के बिहार और उड़ीसा अधि- 
नियम संख्या ३ की धारा २ के द्वारा भारतीय अधिनियम की धारा २ के खण्ड 
(४ क) के स्थान पर निम्तलिखित नया खण्ड प्रतिस्थापित किया है ; 
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(४-क) स्वामी के अन्तर्गत-- 

() ऐसी सम्पत्ति के बारे में, प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम १५७९ या 
मद्रास प्रतिपाल्य अंधिकरण १८६६ के अधीन गठित प्रतिपाल्य अधि- 
करण आता है जो ऐसे अधिकरणों में से किसी एक के अधीक्षण या 
भार साधन में है; द 

(7) ऐसी सम्पत्ति के बारे में, छोटा नागपुर विल्लंगमित सम्पदा अधि- 
नियम १८७६ की धारा २ के अधीन नियुक्त प्रबन्धक आता हैं 
जिंसका प्रबन्ध ऐसे प्रबन्धक में निहित है । 

मध्य प्रदेश संशोधन--मब्य प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम की 

धारा २ के खण्ड (४) के उपखण्ड (क) में 'लाख' शब्द के बाद 'चपड़ा, गोंद' और 
उपखण्ड (ख) के क्रम संख्या (५) के बाद क्रम संख्या (४) खड़ी कृषि फसल अन्त: 
स्थापित किए हैं ! 

टिप्पणी--इस धारा में कहीं तो के अन्तर्गत है या आता है' शब्दों का प्रयोग 

किया गया है और कहीं से अभिप्रेत है! (77९2॥5) शब्द का । जहाँ परिभाषाओं में 
'के अन्तर्गत है या आता है', शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ पारिभाषित 
शब्द का सामान्य अर्थ लिया. जाता है और परिभाषा में वर्णित बातें भी उसमें 
सम्मिलित समझी जाती हैं । उदाहरण के लिए 'पश्' के अन्तर्गत गाय, बैल नहीं 
लिखे हैं । इसका यह तात्पयं नहीं कि वे पशु नहीं हैं। वास्तव में तात्पय॑ यह है 
गाय, बैल तो सामास्यतया पशु माने ही जाते हैं; इनके अतिरिक्त जो पशु वन 
अधिनियम के अन्तगंत आते हैं वे लिख दिए गए हैं। जिस परिभाषा में 'से अभिप्रेत 
है” शब्द का प्रयोग किया गया है, वह स्वतः पूर्ण है और उस शब्द की परिभाषा में 
किए गए अथे से भिन्‍न कोई अर्थ नहीं होता । | 

'वन अधिकारी शब्द की परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें मुख्य वन संरक्षक 

से लेकर निम्नतम श्रेणी के कार्यपालक (०४४८००7४४) अधिकारी आते हैं। उदा- 
हरण के लिए अब्दुल अजीज बनाम संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुप्र बाद (१६६३ (१) 
क्रि० एल० जे० ५५८) में न्यायाधीश ने मत प्रकट किया है कि रोपवन रक्षक 
(प्लान्टेशन वाचर) भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा २ (२) के अर्थों में वन 
अधिकारी है । इस शब्द के अन्त्गंत सब कार्यपालक अधिकारी आते हैं चाहे वे इस 
समय किसी विशेष कार्य जैसे कार्य या प्रबन्ध योजना (वर्किंग प्लान) बनाना, अनु- 
सन्धान करना आदि पर लगे हों क्‍योंकि वे मूल रूप से वन अधिनियम के प्रयोजनों 
को पूरा करने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। वन अधिकारी होने के लिए वन 
विभाग का अधिकारी होना भी आवश्यक नहीं है। किसी अन्य विभाग का अधि- 
कोरी भी वन अधिकारी हो सकता है यदि राज्य सरकार उसे वन अधिनियम के 
प्रयोजनों को पुरा करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियुक्त 
करे । उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में नैनीताल के सहायक आयुक्त, कुमारऊं डिवीजन 
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के संरक्षित बनों के लिए वन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं । 

वन-उपज' की परिभाषा के दो भाग हैं । धारा २ (४) (क) में उन 
वस्तुओं का उल्लेख है जो वन में पाई या वन से लाई गई हों या नहीं । इस पद 
की व्याख्या करते हुए यहृवन्त मनु डोडासनी बनाम संसूर राज्य बाद मेंसूर (१६६२ 
(१) क्रि० एल० जे० ८5३२) के निर्णय में कहा गया कि “वन में पाई गई हों” पद 
आवश्यक रूप से यह अपेक्षा नहीं करता कि वस्तुओं के वन-उपज बनने के पूर्व उन 
वस्तुओं का किसी जीवित व्यक्ति द्वारा वन में वास्तविक प्रकटीकरण किया जाए 
यह पद वास्तव में उन वस्तुओं को निर्देशित करता है जो वन में उगती हैं जैसे 
इमारती लकड़ी के वृक्ष, ईंधन वृक्ष, फल, फूल आदि या खनिज लिक्षेप ग्रा वन में 
विद्यमान पत्थर । इस प्रकार प्रभेदक विशेषता वन क्षेत्र के अन्दर उनके अस्तित्व या 
उगने या निक्षेप का होना है, न कि किसी जीवित व्यक्ति द्वारा उनका प्रकटीकरण । 
बन से लाई गई हों! पद का अन्तरनिहित भाव समानतः इस प्रकार लायी गई वस्तु 
के स्रोत के वन में होने पर बल देता है। से! शब्द के प्रयोग से वस्तु के लाए जाने 
के भाव में उसके प्रवहण या परिवहन का प्रारम्भ असंदिग्ध रूप से वन में है । इसी 
प्रकार कासी प्रसाद साहु बनाम उड़ीसा राज्य बाद [ए० आई० आर० १६९६३ 
उड़ीसा २४] के निर्णय में कहा गया कि उपखण्ड (क) में वणित महुआ के फूल 
महुआ के बीज आदि वस्तुएँ वन-उपज होंगी भले ही वे वन में पाईं या वन से लाई 
गई हों या नहीं | परन्तु उपखण्ड (ख) में वन-उपज का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप 
से कथित है कि वे वन-उपज केवल उसी सूरत में होंगी जिसमें कि वे वन में पाई 
जाती हैं या वन से लाई जाती हैं । इसलिए महुआ के फूल, भले ही वे वन से लाए 
गए थे या नहीं, भारतीय वत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वन-उपज समके 
जायेंगे । शब्दों का नेसगिक अर्थ देते हुए स्पष्ट अनुमान यह है कि प्राइवेट भूमि पर 
उगे हुए वृक्षों के महुआ के फूल भी वन-उपज परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं । 

वन-उप॑ज की परिभाषा में रेत का उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में महेन्द्र 
ताथ पाठक बनाम असम राज्य वाद (नि० प० १६७० : असम तथा नागालेण्ड-६६) 
में अभिनिर्धारित कियां गया कि जो शब्द वन-उपज की परिभाषा की व्यापकता का 
निर्देश करते हुए दिया गया है वह 'इन्क्लड्स' (के अन्तर्गत आता है) है। उस शब्द 
को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो भी वस्तुएँ उस धारा में वणित 
हैं उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ भी हो सकती हैं । संक्षेप मं, वन में प्रायः जो भी 
पाया जाता है, वन-उपज है। इसी प्रंकार उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जिला जज 
बिजनोर तथा अन्य वाद (ए० आई० आर० १९८१ इलाहाबाद २०५) में मछली 
को भी वन-उपज अभिन्धारित किया गया है। 

वन-उपज की परिभाषा के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
यद्यपि उपखण्ड (क) में वर्णित वस्तुएँ हर दशा में वन-उपज होती हैं तथापि इसका 
यह अुध्ध नुहीकि वे सरकार की सम्पत्ति हैं। उदाहरण के लिए इमारती लकड़ी वन- 
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उपज है परन्तु वन-उपज होने से ही वह सरकार की सम्पत्ति नहीं हो जाती । उसकी 
चोरी का अभियोग सिद्ध करने के लिए उसे सरकारी वन से बिना अनुज्ञा पत्र के 
किसी वक्ष को गिराकर निकाले जाने का तथ्य सिद्ध करना पड़ेगा। 

'इमारती लकड़ी' शब्द का उल्लेख धारा २ (४) (क) में है और फिर वह 
धारा २ (६) में इसलिए वर्णित किया गया ताकि इस पद को एक व्यापक अर्थ 
दिया जा सके । इस प्रकार इमारती लकड़ी के अन्तर्गत वक्ष आते हैं जबकि वे गिर 
गए हों, गिराए गए हों और सब प्रकार की लकड़ी चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए 
काटी, गढ़ी या खोंखली की गई हो या नहीं । इस धारा को घारा २ (७) के साथ 
पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इमारती लकड़ी पद में उन प्रजातियों के वक्ष 
भी हो सकते हैं जो सामान्यतया भवन निर्माण के काम नहीं आते। थुना रुता अना 
वेलाचामी सवंई बनाम समुसुवावा राउदर (ए० आई० आर० १६२८ भद्दास ३६२) 
बाद में अभिनिर्धारित किया गया इमारती लकड़ी पद वक्षों के उस वर्ग तक जिसकी 
इमारती लकड़ी निर्माण प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है, सीमित नहीं 
किया जा सकता। 

बन--इस पद की परिभाषा भारतीय वत अधिनियम १६२७ में नहीं है । इस 
साशय लोप का कारण तो यह था कि १८६५ के अधिनियम में परिभाषा देने के 
सुखद अनुभव नहीं हुए परन्तु उद्देश्य यह था कि परिभाषा की अनुपस्थिति में न्याया- 
घीशों द्वारा उसे शब्द कोषों की सहायता से अधिकतम व्यापक अर्थ में लिया जाए.। 
उदाहरण के लिए लक्ष्मण इच्छारास बनाम डिवीजनल फॉरेस्ट आफीसर रायगढ़ बाद 
(ए० आई० आर० १९६३ नएपुर ५१) में अभिनिर्धारित किया गया कि अधि- 
नियम में परिभाषित्त न होने की स्थिति में इस पद को सामान्य शब्द कोष के अथे में 
लिया जाना चाहिए। शार्टर आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी में वन का अर्थ () 
चरागाह से यदाकदा अन्तमिश्रित वृक्षों और निम्नरोह से ढका हुआ विस्तृत भू-भाग, 
(7) जंगल भूमि का क्षेत्र जो सामान्यतया उस प्रकार का है जो जंगली जानवरों के 
शिकार और आखेट आदि के लिए पृथक कर दिया जाता है, या (7) कोई वन्य 
बिना जुता बंजर, के रूप में दिया गया है । वत-उपज की परिभाषा के उपखण्ड (ख) 
के अधीन क्रमांक (॥#), (9) तथा (५) उपर्दाशत करते हैं कि वर्ना! शब्द परिं- 
भाषा में अपने अधिकतम व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । 
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वन अनुसंघान संस्थान देहरादून द्वारा प्रकाशित 'इण्डियन फॉरेस्ट एण्ड फॉरेस्ट 
प्रोडक्ट्स टर्मीनॉलीजी' के अनुसार आरक्षित बन भारतीय वन अधिनियम या अन्य 
किसी वन विधि के अधीन इस प्रकार गठित किसी क्षेत्र को कहते हैं। भारतीय 
बन अधिनियम १६२७ के अध्याय २ में आरक्षित वन के सम्बन्ध में विधिक 
व्यवस्थाएं हैं। इनमें उसके गठन की प्रक्रिया, उसके लिए धारा २० के अधीन 
निकाली जाने वाली अधिसूचना, आरक्षण का प्रभाव तथा आरक्षित वन में 
प्रतिषिद्ध कार्य तथा उनको करने पर दण्ड आदि का वर्णन है। अतः दूसरे शब्दों में 
आरक्षित बन वह वन है जो भारतीय वन अधिनियम १६२७ के अध्याय २ (या 
किसी अन्य विधि) में वरणित प्रक्रिया द्वारा गठित किए जाने के बाद उसकी घारा 
२० के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित चन घोषित किया 
गया हो । 

आरक्षण का उहं श्य--वन राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। वे जल- 
वायु पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। विनाशकारी बाढ़ों तथा सूखे पर नियंत्रण रखते 
हैं और भूमि तथा जल का संरक्षण करते हैं। इत लाभों के कारण कृषि पर इतना 
अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि वन कृषि की पोषक माता' (00 ४॥00067) कहलाते 
हैं। वनों के ये लाभ राष्ट्र को अनन्त काल तक तभी मिल सकते हैं जब वन चिर- 
स्थायी या शाइवत हों । परन्तु अपनी प्राकृतिक उत्पत्ति के कारण वन सार्वजनिक 
सम्पत्ति समभे जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनका मनमाना उपयोग करना चाहता 
'है। ऐसे अनियमित और अत्यधिक समुपयोजन (»फ़ाणा009) से वनों की दशा 
खराब हो जाती है। अतः आरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वनों को अच्छी दशा 
में चिरस्थायी बनाना है जिससे उनसे मिलने वाले लाभ भी चिरस्थायी हों । 

ऊपर लिखे लाभों के अतिरिक्त वन देश के निवासियों की तथा उद्योगों की 
अ्रकाष्ठ तथा अन्य वन-उपज सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करते हैं। परन्तु वन के निकट 
रहने वाले व्यक्तियों के मतमाना उपयोग से उसमें बाधा पड़ती है। अतः: आरक्षण 
का दूसरा उद्देश्य यह है कि पड़ौसी ग्रामवासियों के अधिकार निश्चित रूप से 
निर्धारित कर दिए जाएँ जिससे वैधानिक प्रबन्ध द्वारा उन वनों की शेष उपज राष्ट्र 
तथा उसके उद्योगों के काम में लायी जा सके। कोई निर्बन्धन या प्रतिषेध उस 
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समय तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि उसके उल्लंघन के लिए शास्ति का 
उपबन्ध न हो। अतः भारतीय वन अधिनियम १६२७ में आरक्षित वन गठन की 
प्रक्रिया के वर्णन के साथ उसमें कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करके उनके उल्लंघन के 
लिए शास्ति का उपबन्ध करना आरक्षण का तीसरा उद्देश्य है। 

आरक्षित वनों के सम्बन्ध में अधिनियम की विभिन्‍न धाराएं 

धारा २--शज्य सरकार ऐसी किसी भूमि या बंजर भूमि को, जो सरकार 
की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं था जिसकी परी 
वन-उपज या उस उपज के किसी भाग की सरकार हुकदार है, इसमें इसके पदचात 
उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी । 

संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम १६२७ की 
धारा ३ के स्थात पर इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ 
की धारा २ के द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की है : 

३. राज्य सरकार किसी ऐसी वन-भूमि या बंजर-भूमि को या किसी 
खाता (होल्डिग) अथवा गाँव आबादी में तत्समय सम्मिलित भूमि से भिन्‍न किसी 
ऐसी अन्य भूमि को जो सरकार की सम्पत्ति हो अथवा जिस पर सरकार का स्वामि- 
गत अधिकार हो या जिसकी सम्पूर्ण वत-ठउपज अथवा उस उपज के किसी भाग 
की हकदार सरकार हो, एतस्मिनूपश्चात्‌ृ उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना 
सकती है । 

स्पष्टीकरण--पद 'खाता' का वह अथे होगा जो यू० पी० टेंनेन्सी एक्ट 
१६३६ में पद 'खाता' के लिए दिया गया हो और पद “गाँव आबादी” का वह अर्थ 
होगा जो संयुक्त प्रान्त का गाँव आबादी एक्ट, सन्‌ १६४७ ई० में इसके लिए दिया 
गया हो । 

टिप्पणी--यह धारा सरकार को कतिपय भूमियों को आरक्षित वन घोषित 
करने की शक्ति देतो है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार केवल उसी वन-भूमि 
या बंजर-भूमि को आरक्षित वन बना सकती है () जो सरकार की सम्पत्ति है 
(7) या जिस पर सरकार के साग्पत्तिक अधिकार हैं; (7) या जिसकी पुरी बन- 
उपज या उस उपज के किसी भाग की सरकार हकदार है। जब तक कोई वन या 
बंजर-भूमि इन तीनों में से कोई एक शर्तें पूरी नहीं करती, वह आरक्षित बन नहीं 
बनायी जा सकती। रघुनाथसह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (आई० एल० 
आर० १६६२ इलाहाबाद ११) में अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भूमि केवल 
इसलिए आरक्षित वन घोषित नहीं की जा सकती कि उस पर वक्ष हैं। जहाँ वक्ष 
राज्य सरकार के कभी नहीं थे, वहाँ सरकार अधिनियम की धारा ३ के अधीन 
ऐसी भूमि को आरक्षित वन घोषित नहीं कर सकती। इस धारा से यह भी स्पष्ट 
है धारा ३ में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग सरकार के विनिश्चय या मत पर निर्भर नहीं 
है बरन्‌ एक तथ्य के प्रश्न पर निर्भर है। इस तथ्य को विनिश्चय करने की शक्ति 
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यह धारा सरकार को नहीं देती । अतः जब यह प्रइन उठे कि क्‍या वाद की भूमि 
वन या बंजर-भूमि है या नहीं और क्या सरकार उसकी उपज के किसी भाग की 
हकदार है या नहीं तो ये प्रइन न्यायालय द्वारा ही विनिश्चय किए जा सकते हैं 
न कि सरकार के मत के द्वारा। [बलवन्त रामचन्द्र नाद्‌ बनाम सपरिषद संक्ष टरी 
ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया (आई० एल० आर० २६ मुम्बई ४८०) | 

धारा ४--(१) जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिशचय 
क्र लिया गया हो, तब राज्य सरकार--(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनि- 
शित्ित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए, (ख) ऐसी भूमि की 
स्थिति, और सीमाओं को यथासम्भव विनिर्दिष्ठ करने वाली, तथा (ग) ऐसी 
सीमाओं के अन्दर समाविष्ट किसी भूमि में या उस भूमि पर या किसी वन-उपज 
में या उस उपज पर उन किन्‍्हीं अधिकारों की, जितकी बाबत यह अभिकथित है कि 
वे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हैं, विद्यमानतों, स्वरूप ओर विस्तार की जाँच 
और अवधारण करने के लिए और उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए, 
जेसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ वन- 
व्यवस्थापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करने वाली अधिसूचना, राजपत्र सें 
तिकालेगी । 

स्पष्टीकरण -- खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए. यह पर्याप्त होगा कि वन की 
सीग़ाएँ, पथों, तदियों, टीलों या अन्य सुविदित या सहज समझी जाने वाली सीमाओं 
द्वारा वणित कर दी जाएँ। 

(२) उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली 
तौर पर ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने वतन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय 
कोई वन पद धारण नहीं कर रखा है । 

(३) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन 
वन व्यवस्थापन अधिकारी के कत्तंव्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक 
किसी संख्या में अधिकारियों को, जिनमें से एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति होगा, जो 
पूर्वोक्त रूप में के सिवाय कोई वन पद धारण करता है, नियुक्त करने से निवारित 
नहीं करेगी । 

टिप्पणी--जब किसी वन-भूमि या बजर-भूमि को आरक्षित वन के रूप में 
गठित करने का विनिश्चय किया जाता है तो सरकार का कत्तंव्य है कि वह स्थानीय 
निवासियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका उसमें हित हो, अपने विनिश्चय की जान- 
कारी दे। इसके लिए धारा ४ के अधीन राजपत्र में एक अधिसचना निकालकर 
विनिश्चय की घोषणा की जाती है। इस घोषणा के साथ उस भमि की स्थिति और 
सीमाओं को विनिरदिष्ट करने वाला वर्णन तथा लगभग क्षेत्रफल भी अधिसचना में 
दिया जाता है। सीमाओं के वर्णन के लिए पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित 
या सहज समझी जाने वाली सीमाओं का वर्णन पर्याप्त होता है। इस अधिसचना के 
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द्वारा एक व्यवस्थापन आध्रकारी की नियुक्ति भी की जाती है ताकि वह आरक्षित 
वन गठित करते समय प्रस्थापित आरक्षित वन में भूमि तथा उसकी -उपज में या 
उस पर किन्‍्हीं अधिकारों की विद्यमानता, स्वरूप और विस्तार की जाँच और 
अवधारण करे | 

इस धारा में “किसी भूमि” शब्दों का यह अभिप्राय नहीं है कि सरकार जिस 
भूमि को चाहे आरक्षित वन बना सकती है। जंग बहादुर बनाम राज्य बाद 
[१६७१ ए० डब्लू० आर० (एच० सी०) ५६६] में अभिनिर्धारित किया गया कि 
“किसी भूमि शब्द को धारा ३ के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरे शब्दों में, “किसी भूमि' 
शब्द धारा ३ में वणित भूमियों तक ही सीमित है । 

यद्यपि यह धारा आरक्षित वन बनाने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक 
कदम है तथापि इस अधिसूचना के प्रकाशित कर देने मात्र से ही आरक्षित वन नहीं 
बन जाता । भगवान सहाय बनास डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफीसर हुजारी बाग वाद 
(ए० आई० आर० १६४७ पठना २६४) में अभिनिर्धारित किया गया कि -जब तक 
अधिनियम की धारा २० के अधीन अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक कोई 
वन आरक्षित वन नहीं बतता, चाहे धारा ४ के अधोन अधिसूचना प्रकाशित हो 
चुकी हो । 

धारा ५--धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात्‌ ऐसी 
अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में या उस भूसि पर कोई अधिकार, उत्तराधिकार के 
जरिए या सरकार द्वाराया ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसमें ऐसा 
अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिए गए 
अनुदान या की गई संविदा के अधीन अजित होने के सिवाय अजित न होगा और 
खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नई कटाई-सफाई ऐसे नियमों के 
अनुसार किए जाने के सिवाय न की जाएगी जंसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त 
बनाए जाएं। 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा ५ के 
स्थान पर इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६४ की धारा रे 
के द्वारा अग्नलिखित नई घारा प्रतिस्थापित की है ॥ 

५-धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात्‌ ऐसी अधिसूचना 
में समाविष्ट भूमि में या उस पर कोई अधिकार, उत्त राधिकार के जरिए या राज्य 
सरकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसमें विज्ञप्ति जारी 
करते समय ऐसा करने का अधिकार निहित था, किसी लिखित अनुदान या की गईं 
संविदा के अधीन अजित होने के सिवाय अजित न होगा और राज्य सरकार द्वारा 
इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार होने के सिवाय ऐसी भूमि में खेती या 
किसी अन्य प्रयोजन के लिए न तो कोई नई कठाई-सफाई की जाएगी और न वहाँ 
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का कोई वृक्ष गिराया जाएगा, न उसका परितक्षण किया जाएगा, न उसे छाँटा 
जाएगा, न उसे छेवा जाएगा, न उसे जलाया जाएगा, न उसकी छाल उतारी जाएगी, 
न उसकी पत्तियाँ तोड़ी जाएँगी, न अन्यथा उसे नुकसान पहुँचाया जाएगा और न 
वहाँ से किसी वन-उपज को हठाया जाएगा। 

टिप्पणी--आरक्षित वन बनाने में काफी समय लग जाता है। इस कारण 
यह आवश्यक है कि वन अधिकारों का प्रोद्भूत होता वर्जित कर दिया जाए; अन्यथा 
जहाँ एक ओर नए अधिकारों के प्रोद्भूत होते रहने से. आरक्षित वन बनाने के 
काय का कभी अन्त नहीं होगा, वहाँ दूसरी ओर बहुत अधिक नए अधिकार हो जाने 
से आरक्षित वन बनाने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है । 

इस धारा में नई कटाई-सफाई' शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। 'नई' शब्द से तात्पर्य 
धारा ४ की अधिसूचना निकलने के बाद हैं। यदि कोई कटाई-सफाई धारा ४ के 
अधीन अधिसुचना निकालने से पुर्व की है तो वह नई नहीं कही जा सकती । कटठाई- 
सफाई का तात्पय वन या बंजर-भूमि पर से वक्षों, झाड़ियों आदि को काट कर 
हटाना है। प्रयोजन चाहे जो हो, यदि भूमि आवरण-हीत की गई तो यह कार्ये 
कटाई-सफाई कहलाएगा । सठरू खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (इलाहाबाद लॉ 
जरनल १६६० पृष्ठ ५६०) वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई भू-भाग 
वृक्ष-विरहित किया जा रहा है तो उस भू-भाग की कटाई-सफाई की जा रही है । 
ऐसी कठाई-सफाई के आशश या प्रयोजन के पता लगाने की आवश्यकता नहीं है; 
केवल कार्य को देखना हैं और उसका मूल्यांकन करना है। अतः वक्षों को काट कर 
हटाने के कार्य को कठाई-सफाई का कार्य मानना भारतीय वन अधिनियम की धारा 
अया धारा २६ में प्रयुकत भाषा के साथ कोई हिसा करता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश 
सरकार ने अपने राज्य में प्रवर्तत के लिए मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर 
एक नई धारा प्रतिस्थापित कर दी है। इस प्रत्तिस्थापित धारा में कटाई-सफाई के 
साथ-साथ अन्य कई कार्य स्पष्टठतया वर्जित कर विए हैं । द 

धारा ६--जब कि धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाली जा चुकी है, तब 
बत वयवस्थापन अधिकारी-- 

(क) प्रस्थापित बत की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव विनिदिष्ट 
करने वाली, 

(ख) उन परिणामों की, जो ऐसे वन के आरक्षण पर इसमें इसके पश्चात 
प्रथा उपबंधित रुप में सुनिश्चित होंगे, व्याख्या करने वाली, और हु 

..._[ग) ऐसी उद्घोषणा को तारीख से तीन मास से अन्यून कालावधि नियत्त 

करने वाली और धारा ४ या ५ में वणित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह बन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष, ऐसे 
भधिकार के स्वरूप को और उसके सम्बन्ध में दावाकृत प्रतिकर के (यदि कोई हो) 
परिमाण और विशिष्टियों को विनिदिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि 
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के अन्दर उपस्थित करे, या उपस्थित होकर कथन करे, 

उद्घोषणा उस भूमि के, जो उस उद्घोषणा में समाविष्ट हैं, पड़ोस के हर 
नगर और ग्राम में स्थानीय जनभाषा में प्रकाशित करेगा ! 

टिप्पणी--धारा ४ के अधीन निकाली गई अधिसचना राजपत्र में प्रकाशित 
होती है। प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर ग्रामवासियों से यह आशा नहीं की जाती 
कि वे रजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को पढ़ेंगे। अतः सरकार के विनिश्चय 
की जानकारी प्रभावित होने वाले अधिकतम व्यक्तियों को देने के लिए धारा ६ में 
वन व्यवस्थापत अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वह पद ग्रहण करते ही 
प्रस्थापितें आरक्षित वन के पड़ोस के हर नगर और ग्राम में स्थानीय जनभाषा में 
एक उदघोपण। प्रकाशित कर प्रस्थापित (90708८0) आरक्षित वन की स्थिति तथा 
सीमाएँ, आरक्षण के परिणाम आदि समझावे और भूमि या वन-उपज या अन्य दावों 
को निमंत्रित करे । दावा प्रस्तुत करने के लिए उद्धोषणा की तारीख से तीन मास 
से अन्यून कालावधि नियत की जाती है। दावेदारों के लिए यहु आवश्यक नहीं कि 
वे लिखित आवेदन ही दें। यदि वे वन व्यवस्थापन अधिकारी के सामने उपस्थित 
होकर दावों का कथन करते हैं तो वह अधिकारी ही उन्हें लेखबद्ध कर लेता है । 
इस उद्धोषणा की स्थानीय जनभाषा में छपी प्रतियाँ समस्त पड़ोसी ग्रामों में 
चिपकवायी जाती हैं और पटवारी या ग्रामप्रधानों द्वारा बंदवाई जाती हैं । 

हरदयाल बनाम जिला जज झाँसी तथा अन्य बाद (ए० आई० आर० १६७२ 

लाहाबाद ४७१) में अभिनिर्वारित किया गया है कि धारा ६ के अधीन उद्घोषणा 

में दी गई कालावधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन पत्र देता आवश्यक नहीं है। विधि 
में यह अपेक्षा कहीं नहीं की गई है कि दावेदार कालावधि के अन्दर दावा प्रस्तुत न 
कर सकने के विलम्ब को उपमषित (०००(०076) करने के लिए प्रार्थना करते हुए 
एक औपचारिक आवेदन पत्र द्वारा स्पष्टीकरण दे और वन व्यवस्थापन अधिकारी 
अपना समाधान अभिलिखित करे। 

धारा ७--वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा ६ के अधीन दिए गए सब कथनों 
फो लिखेगा तथा उस धारा के अधीन सम्यक्‌ रूप से किए गए सब दावों की और 
उन अधिकारों के अस्तित्व की, जो धारा ४ या धारा ५ में वरणित हैं, और जिनके 
लिए दावा धारा ६ के अधीन नहों किया गया है, जाँच किसी सुविधाजनक स्थान 
पर वहाँ तक करेगा, जहाँ तफ कि वे सरकार के अभिलेखों और ऐसे फिन्‍्हीं व्यक्तियों 
फे, जिनकी बाबत यह संभाव्यता है कि वे उनसे परिचित होंगे, साक्ष्य से अभि- 
निदचेय हैं । 

धारा ८--ऐसी जाँच के प्रयोजन के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी निश्न- 
लिखित शक्तियाँ प्रयुक्त कर सकेगा, अर्थात्‌--(क) किसी भूमि पर स्वयं या इस 
प्रयोजन के लिए अपने द्वारा अधिकृत किसी अधिकार रो द्वारा प्रवेश करने और उसका 
सर्वेक्षण करने, उसे अभ्यंकित करने और उसका नक्शा बनाने की शक्ति, और 
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(स्व) वादों के विचारण में सिविल स्यायालय कौ शक्तियाँ। 
टिप्पणी--धारा ६ के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित करने के बाद वन 
व्यवस्थापन अधिकारी प्रस्थापित आरक्षित वन का, जितना अधिक सम्भव हो, 
निरीक्षण करता है । इन दौरों में वह स्वयं भी सभाएं आयोजित कर ग्रामवासियों 
तथा अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों को की जा रही कार्यवाही का अर्थ समझाता है 
और उससे प्रभावित व्यक्तियों को दावा प्रस्तुत करने का अवसर देता है। वह स्वयं 
भी सरकारी अभिलेख देख कर और जानकार व्यक्तियों के कथत लेकर ऐसे अधि- 
कारों का पता लगाता है जिनका दावा अस्तुत न किया गया हो । तब वह सुविधाजनक 
स्थान को जाँच के लिए चुनता है और दोनों पक्षकारों (दावेदार तथा वन विभाग) 
को अपने पक्ष. के समर्थन में साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के लिए निमन्त्रित करता है । 
इस जाँच के लिए वह धारा ए में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। वह 
दावेदारों तथा उनके साथियों को शपथ दिला कर उनके कथन अभिलिखित करता 
है। आवेदन पत्रों पर नियमानुसार न्यायालय फीस का स्टाम्प लगाया जाता है। 
बत विभाग की ओर से उप-वन संरक्षक या सहायक वन संरक्षक उपस्थित हो सकता 
है। दोनों पक्षकार अपने दावों की पैरवी के लिए धारा १६ के अधीन प्लीडर नियुक्त 
/ कर सकते हैं। वन व्यवस्थापन अधिकारी प्रतिदिन किये गये कार्यों की दैनिक डायरी 
लिख कर उसके नीचे प्रतिदिन हस्ताक्षर करता है । 
धारा ६--वे अधिकार, जिनका दावा धारा ६ के अधीन नहीं किया गया है और 
जितके अस्तित्व की कोई जानकारी धारा ७ के अधीन की गईं जाँच द्वारा नहीं मिली 
है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यवस्थापन 
अधिकारी का यह समाधान कि धारा ६ के अधीन नियत कालावधि के अन्दर ऐसा 
दावा न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा २० के अधीन अधिसूचना 
के प्रकाशित होने से पूर्व नहीं कर देता, निर्वापित हो जायेंगे । 
टिप्पणी--यह धारा केवल उन्हीं अधिकारों पर लागू होती है जो धारा ३ 
में उल्लिखित बन-भूमि में या बंजर-भूमि से सम्बन्धित हो। उत्तर प्रदेश राज्य 
बनाम महन्त अवधनाथ (ए० आइईं० आर० १६७७ इलाहाबाद १६२) वाद में 
अभितिर्धारित किया गया है कि धारा ६ को आकर्षित कर सकने से पूर्व राज्य 
सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि विवादग्रस्त भूमि अधिनियम की धारा ३ के 
अधीन वन-भूमि या बंजर-भूमि थी। यदि विवादग्रस्त भूमि धारा ३ के अधीन 
बन-भूमि या बंजर-भूमि न हो तो उस बाग भूमि में उसके धारक के अधिकार 
प्रभावित नहीं होते । | 
धारा १०--( १) वन व्यवस्थापन अधिकारी स्थानान्तरी खेती की पद्धति 
से सम्बन्धित दावे की अवस्था में, दावे की और किसी स्थानीय नियम या आदेश 
की, जिसके अधीन वह पद्धति अनुज्ञात या विनियसित होती है, विशिष्टियों को 
देने वाला कथन अभिलिखित करेगा, और वह कथन अपनो इस राय के साथ कि 
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क्या पद्धति पूर्णत: या भागत: अनुज्ञात या प्रतिषिद्ध होनी चाहिए, राज्य सरकार 
को भेजेगा। . 

(२) राज्य सरकार उस कथन और राय के प्राप्त होने पर उस पद्धति को 
पूर्णंत: या मागत: अनुज्ञात या तिषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी । 

(३) यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात की जाती है तो बन- 
व्यवस्थापन अधिकारी, (क) बन्दोबस्त वाली भूमि कौ सीमाओं को इस प्रकार 
बदल कर कि पर्याप्त विस्तार वाली, यथोचित प्रकार की और युक्तियुक्त रूप से 
सुविधाजनक स्थान में की भूमि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए अपर्वाजत हो जाए, 
या (ख) बन्दोबस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभागों को पृथकतः अभ्यंकित कराकर 
और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह विहित करे, स्थानान्तरी खेती की पद्धति 
के लिए अनुज्ञा दावेदारों को देकर, उसके प्रयोग का प्रबन्ध कर सकेगा । 

(४) उपधारा (३) के अधीन किये गए सब इन्तजाम राज्य सरकार की 
व मंजूरी के अधीन होंगे । 
| (५) सभी भासलों में स्थानान्तरी खेती की पद्धति के बारे में यह समझा 
ज़ाएगा कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जिसे राज्य सरकार नियंत्रित, निर्बन्धित और 
उत्सादित कर सकती है । 

टिप्पणी--इस धारा से स्पष्ट है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी को 
स्थानान्तरी खेती के दावे के सम्बन्ध में विनिश्चय करने तथा उस पद्धति को अनुज्ञात 
या प्रतिषिद्ध करने की कोई शक्ति नहीं है। यह शक्ति केवल राज्य सरकार में 

“निहित है । सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात किये जाने की अवस्था में वन 
व्यवस्थापन अधिकारी को तो उनके प्रयोग का प्रबन्ध करके भी राज्य सरकार से 
मंजरी लेनी पड़ती है । 

घारा ११--(१) वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि में या पर ऐसे 
किसी अधिकार विषयक किये गए दावे की दह्या में, जो मार्ग अधिकार या चरागाहू 
अधिकार या वन-उपज या जलमार्ग के अधिकार से भिन्‍न है, उसे पूर्णतः: या भागत: 
मंजूर या खारिज करने वाला आदेश देगा। 

(२) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः मंजूर किया जाता है, तो वह 
व्पवस्थापन अधिकारी या तो--(0) ऐसी भूमि को प्रस्थापित बन'सीमाओं से 
अपर्वाजत करेगा; या (7) ऐसे अधिकारों के अभ्यपंण के लिए उसके स्वासी से करार 
करेगा; या (7) भूमि अर्जंन अधिनियस, १८६४ द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसी 
भूमि को अजित करने के लिए कार्य वाही करेगा। 

(३) ऐसी भूसि को इस प्रकार अजित करने के प्रयोजन के लिए-- 
(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बाबत यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन 
अधिनियम, १८६४ के अधीन कार्यवाही करने वाला कलक्टर है; (ख) दावेदार के 
बारे में यह समझा जाएगा कि वहु हितबद्ध और उस अधिनियस को धारा ६ के 
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अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्त है; 
(ग) उस अधिनियम की प्व्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे मे यह समझा जाएगा 
कि उनका अनुपालन हो चुका है; और (घ) कलक्टर, दावेदार की सम्मति से या 
न्यायालय, दोनों पक्षकारों की सम्मति से, भूमि के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णोत कर 
सकेगा । 

संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा ११ में 
उपधारा (३) के पश्चात्‌ इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 
१६६५४ की धारा ४ के द्वारा निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी है : 

(४) उपधारा (३) के उपबन्ध उस दशा में भी लागू होंगे जब वन व्यवस्थापन 
अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में दिए गए किसी 
आदेश के परिणामस्वरूप किसी भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें। 

टिप्पणी--इस धारा में भूमि से सम्बन्धित दावों को निपटाने की प्रक्रिया 
का वर्णन है। व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे दावों को सुनकर अपना निर्णय सुनाता, 
है। यदि वह ऐसा दावा पूर्णतः: या भागतः मंजूर करता है तो वह उसके सम्बन्ध में 
कुछ प्रबन्ध करता है। यदि वह भूमि प्रस्थापित आरक्षित वन की बाहरी सीमा पर 

' है तो वह आरक्षित वन की सीमा बदल कर उसे बाहर कर देता है। यदि वह भूमि 
अन्दर है तो वह उसके स्वामी के अधिकार के अभ्यर्पण के लिए करार करता है । 
उसके बदले में वह उसे उस भूमि के मूल्य बराबर धन प्रतिकर के रूप में दिलाता 
हैं या उस भूमि के बदले म॑ समान मूल्य की भूमि आरक्षित वन के बाहर दिलाता 
है । इस करार के लिए दोनों पक्षकारों की लिखित सहमति होनी चाहिए । यदि यह 
सम्भव न हो तो उसे चक के रूप में स्वीकार कर उसकी सीमा निर्धारित कर 
आरक्षित वन सीमा के बाहर कर देता है। यदि चक के रूप में बनाना उचित न 
हो और दावेदार बदले में मूल्य या भूमि न ले तो वन व्यवस्थापन अधिकारी भूमि 
अर्जन अधिनियम के अधीन उसका अजन कर लेता है । 

धारा ११-चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों से सम्बद्ध दाबे की 
दशा सें, वन व्यवस्थापन अधिकारी उन्हें पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने 
वाला आदश पारित करेगा। 

धारा १३--वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा १२ के अधीन कोई आदेश 
पारित करते समय निम्नलिखित को यवत्साध्य अभिलिबित करेगा-- (क) अधि- 
कार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नास, जाति, निवास 
और उपजीविका, और (ख) उन सब खेतों या खेतों के सम्‌ हों (यदि कोई हों) का 

नाम, स्थिति और क्षेत्रफल और उन सब भवनों के (यदि कोई हों) नाम और स्थिति, 
'जिनके विषय में ऐसे अधिकारों के प्रयोग का दावा किया गया है । 
धारा १४--यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा १२ के अधीन किसी दावे 
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को पूर्णतः या भागत: मंजूर कर लेता है, तो वह उन ढोरों की संख्या और वर्णन, 
जिन्हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने के लिए हकदार है, वह ऋतु जिसके 
दौरान ऐसा चराना अनुज्ञात है, उस इसारती लकड़ी और अन्य वन-उपज का 
परिसाण जिसे वह समय-समय पर लेने या प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है, और 
ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जंसी उस मामले में अपेक्षित हों, विनिदिष्ट करके यह भी 
अभिलिखित करेगा कि कहाँ तक वहु दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है। वह 
यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के प्रयोग द्वारा अभिष्राप्त 
इसमारती लकड़ी या अन्य वन-उपंज बेची जा सकेगी या वस्तु-विनियमित की जा 
सकेगी या नहीं । 

धारा १५--(१) वन व्यवस्थापन अधिकारी, ऐसे अभिलेख तेयार करने के 
पश्चात्‌ अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित बन के सम्बन्ध में 
दावा फिया गया है, उसको बनाए रखने का सम्यक्‌ ध्यान करते हुए, ऐसे आदेश 
पारित करेगा, जिनसे इस प्रकार मंजूर किए गए अधिकारों का निरण्तर प्रयोग 
सुनिश्चित हो जाएगा। 


(२) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए (क) पर्याप्त विस्तार 
वाले और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में के किसी अन्य बन रूण्ड को ऐसे 
दावेदारों के प्रयोजन के लिए उपव्णित कर सकेगा और उन्हें इस प्रकार मंजूर 
किए गए विस्तार तक (यथास्थिति) चरागाहु या बन-उपज का अधिकार प्रद्यन 
करने बाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा; या (ख) प्रस्थापित वन की सीमाओं 
को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजन के लिए पर्थाप्त विस्तार को 
और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की वन-भूमि अपवर्जित हो जाए; 
(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चरागाह या वन-उपजञ्ञ के अधिकार ऐसे मंजूर 
किए गए विस्तार तक ऐसी ऋतु में, प्रस्थापित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर, और 
ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएँ, चालू 
रखने बला आदेश अभिलिखित कर सकेगा। 

टिप्पपी--धारा १२ से १४ में चरागाह या वन-उपज सम्बन्धी अधिकारों 
के दावों को निबटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह वन व्यवस्थापन अधिकारी के 
कत्तंव्यों में से सबसे महत्वपूर्ण कत्त व्य है क्योंकि वन का संरक्षण और ग्राम निवा- 
सियों की संतुष्टि इसी पर निर्भर करती है। इन दावों के प्राप्त होते पर वह इन 
दावों के सम्बन्ध में धारा १३ में दी गई सूचनाएँ अभिलिखित कर लेता है। फिर 
प्रत्येक दावे के सम्बन्ध में वह जाँच करता है और किसी विशिष्ट वन के सम्बन्ध में 
वन अधिकारी से यह जानकारी प्राप्त कर लेता है कि वह वन अधिकारों का 
कितना भार वहन कर सकता है। इसके बाद वह अपना निर्णय देता है। इस निर्णय 
को वह धारा १४ में दिए गए विस्तार से देता है और उनके प्रयोग के लिए धारा 
१४ में वर्णित प्रबन्ध करता है । 
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धारा १६-यदि वन व्यवस्थापंन अधिकारी आरक्षित वन को बनाए रखने 
का सम्यक्‌ ध्यान रखकर धारा १५ के अधीन ऐसा व्यवस्थापन करता असम्भव 
पाता है, जिससे इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक उक्त अधिकारों का 
निरस्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए 
जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त बनाएं, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धन 
राशि के संदाय द्वारा या भूमि के अनुदान द्वारा या किसी अन्य रीति से, जिसे वह 
ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों का रूपान्तरण कर सकेगा। 

दिप्पणी--इस धारा में वन व्यवस्थापन अधिकारी को यह शक्ति दी गई 
है कि यद्दि वह वन बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखकर घारा १४ के अधीन ऐसी 
व्यवस्था करना असम्भव पा है जिसमें उसके द्वारा मंजूर किए अधिकारों का 
निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित रहे तो वह ऐसे व्यक्तियों को धन के संदाय या भूमि के 
अनुदान या अन्य किसी रीति द्वारा उनके अधिकारों का रूपान्तरण कर सकता है। 

धारा १७--ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस. अधिनियम के अधीन दावा 
किया है, या कोई वन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित्त साधारणत:ः या 
विशेषत: सशक्त अन्य व्यक्ति ऐसे दावे पर धारा ११, धारा १२, धारा श्प्व या 
धारा १६ के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आवेश को तारीख से 
तीन भास के अन्दर ऐसे आदेश को अपील राजस्व विभाग के कलक्टर से अनिस्‍्त 
पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष उपस्थित कर सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे 
आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 
नियुक्त करे।.... द द 

परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय (जिसे इसमें इसके पदचात्‌ वन न्याया- 
लय कहा गया है) स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने 
वाले तीन व्यक्तियों से भिलकर गठित होगा, और जब इस प्रकार बन न्यायालय 
स्थापित हो जाए तब बसी सब अपीलें उसके समक्ष उपस्थित की जाएँगी । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा १७ के 
स्थान पर इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधत) अधिनियम, १६६५ की धारा ५६ 
के द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की है। 

१७. ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया हैया 
कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विज्ञेषतः 
सशक्त अन्य व्यक्ति, ऐसे दावे पर धारा ११,धारा १२, धारा १५या धारा १६ 
के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास के 
अन्दर ऐसे आदेश की अपील जिला जज के समक्ष उपस्थित कर सकेगा | 

स्पष्टीकरण--इस धारा में और इस अध्याय की अनुवर्ती घाराओं में 
“जिला जज' का तात्पर्य उस जिले के जिला जज से है, जिसमें भूमि स्थित हो और 
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उसके अन्तगंत वह्‌ अपर जिला जज भा है जिसे जिला जज द्वारा अपील अन्तरित 
की जाए। 

.... धारा १६--(१) धारा १७ के अधीन हर अपील लिखित अर्ज़ों द्वारा को 
जाएंगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी ज। सकेगी जो उसे सुनवाई के लिए 
सक्षम अधिकारी को अविलम्ब भेज देगा। 

(२) यदि अपील, धारा १७ के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष की 
जाए, तो भू-राजस्व से सम्बद्ध मामलों सें अपोल की सुनवाई के लिए तत्समय विहित 
रीति से उसकी सुनवाई की जाएगी । 

(३) यदि अपील वन न्यायालय के समक्ष की जाए, तो न्यायालय अपील 
की सुनवाई के लिए कोई दिन और प्रस्थापित वन के आस-पास में ऐसा सुविधाजनक 
स्थान नियत करेगा, और उसकी सूचना पक्षकारों को देगा, और तदनुसार ऐसी 
अपील की सुनवाई करेगा। 

(४) अपील पर, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वाराया 
ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल - राज्य सरकार के 
पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा। 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा १८के 
स्थान पर इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा ६ 
के द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की है । 

१८. (१) धारा १७ के अधीन प्रत्येक अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी 
और वह वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जा' सकेगी, जो उसे सुनवाई के लिए 
जिला जज को अविलम्ब भेज देगा । 

(२) जिला जज पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ अपीलाधीन 
आदेश की पुष्टि कर सकेगा या उसे अपास्त या उपान्तरित कर सकेगा या मामले को 
ऐसे निर्देशों के साथ, जो वह उचित समझे, वन व्यवस्थापन अधिकारी को प्रति- 
प्रेषित कर सकेगा । 

(३) अपील के लम्बित रहने के दौरान जिला जज, पर्याप्त कारण होने पर 
ऐसे निर्बन्धनों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, उस आदेश के जिसके 
विरुद्ध अपील की गई हो, प्रवर्तत को रोक सकेगा और कोई प्रासंगिक या आन- 
घंगिक आदेश पारित कर सकेगा । 

(४) अपील पर पारित आदेश धारा २२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
अन्तिम होगा 

टिप्पणी--धारा १७ और १८ में धारा ११, धारा १२, धारा १५यां 
धारा १६ के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 
अपील दायर करने और उसकी सुनवाई के बारे में व्यवस्था है। आदेश की तारीख 
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से ३ मास के अन्दर अपील हो सकती है । अपील लिखित अर्जी के रूप में वन 
व्यवस्थापन अधिकारी को दी जाती है और वह उसे सुनवाई के लिए सक्षम 
अधिकारी को अविलम्ब अग्नेषित कर देता है। अपील की सुतवाई के लिए सक्षम 
अधिकारी की नियुक्तित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करती है। यह 
अधि कारी राजस्व विभाग का होता है और उसका पद कलक्टर से अनिभ्न पंक्ति 
का नहीं होता । स्वामीनाथसिह बनास उत्तर प्रदेश राज्य (ए० आई० आर० १६६७ 
इलाहाबाद ४७२) वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि जो अधिकारी राजपत्र 
में अधिसूचना द्वारा अपील सुनने के लिए नियुक्त किया गया है वही अपील सुन 
सकता है, अन्य अधिकारी नहीं सुव सकता । 

धारा ११, १२, १५, या १६ में यह उपबन्धित नहीं है कि वन व्यवस्थापन 
अधिकारी पक्षकार को अपने आदेश की प्रति देगा या उसे सूचित करेगा। ऐसी 
स्थिति में यदि पक्षकार को अपील की कालावधि समाप्त होने पर निर्णय का ज्ञान 
हो तो क्या वह अपील नहीं कर सकता ? इस सम्बन्ध में मदनलाल बनाम उत्तर प्रदेश 
राज्य (१६९७६ उम० नि० प० १२३०) वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि 
आदेश की तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जबकि पक्षकार को निर्णय संसचित 
किया जाता है या उसके बारे में पक्षकार को ज्ञान होता है । 

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जिला जज फंजाबाद (ए० आई० आर० १६९७१ 
इलाहाबाद २२६) में असभनिर्धारित किया गया कि डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफीसर धारा 
१७ के अधीन अपील दायर कर सकता है और उस अपील पर हस्ताक्षर कर सकता 
है । अधिनियम की धारा १७ में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि अपील पर हस्ताक्षर 
करने वाला व्यक्ति स्वयं अपील प्रस्तुत करे। अतः डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफीसर 
अपील अपने अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा वन व्यवस्थापन अधिकारी को परिदत्त करा 
सकता है। 

घारा १७ में केवल धारा ११, धारा १२, धारा १४या धारा १६ के 
अधीब पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने का उपबन्ध है। इससे स्पष्ट 
है कि धारा १० के अधीन राज्य सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील 
नहीं हो सकती। धारा १८ (४) उपबन्धित करती है कि अपील पर आदेश 
केवल राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा। इससे 
स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय की इसमें कोई अधिकारिता नहीं है। [महालक्ष्मी 
बेंक लिमिटेड बनाम बंगाल प्रान्त (ए० आई० आर० १६४२ कलकत्ता ३७१)] पर 
यह धारा राज्य सरकार को अपील में पारित प्रत्येक आदेश को पुनरीक्षित करने 
की शवित नहीं देती । राज्य सरकार केवल धारा २२ के उपबन्धों तक ही पुनरीक्षण 
कर सकती है। । द 


. धारा १६- राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन 
दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन 
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अधिकारी या अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने 
और अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी व्यक्तित को नियुक्त कर सकेगा । 
संशोधन 
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनिग्रम १६२७ की धारा ९१६ के 
स्थान पर इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १६६५ की धारा ७ 
के द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की है: 

१९--राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई 
दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या अपील के दौरान वन 
व्यवस्थापन अधिकारी या जिला जज के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने और 
अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। 


वन को आरक्षित बन घोषित करने को अधिसचना 
' घारा २०--(१) जब कि निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हों, अर्थात्‌-- 

(क) जब कि दावा करने के लिए धारा ६ के अधीन नियत कालावधि बीत 
गई हो और उस धारा या धारा € के अधीन सब दावों का, यदि कोई हों, धत 
व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो; 

(ख) यदि कोई ऐसे दावे किए गए हों, तो जब कि ऐसे दावों पर पारित 
आदेशों की अपील करने के लिए धारा १७ द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई हो 
और यदि ऐसी कालावधि के अन्दर उपस्थित की गई सभी अपोलों का (यदि कोई 
हों) निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो, और 

(ग) जब कि प्स्थापित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियां 
(यदि कोई हों) जिन्हें धारा ११ के अन्तर्गत वतन व्यवस्थापन अधिकारी ने भूमि 
अजन अधिनियम, १८९४ के अधीन अजित करने के लिए च॒ता है, उस अधिनियम 
की धारा १६ के अधीन सरकार में निहित हो गई हों; 

तब राज्य सरकार परिनिर्मित सीमाचिन्हों के अनुसार या अन्यथा उस बन 
की, जिसे आरक्षित किया जाना है, सीमाओं को परिनिश्चिचत रूप से विनिदिष्ट करने 
वाली और अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली 
अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी । 

(२) ऐसा वन इस प्रकार नियत तारीख से आरक्षित वन समझा जाएगा। 
संशोधन... 

उत्तर प्रदेश संशोधन--(१) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 
१६२७ की धारा २० की उपधारा (१-ख) के स्थान पर इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर- 
प्रदेश संशोधन अधिनियम १६६४५ की धारा ८ के द्वारा निम्नलिखित नई धारा प्रति- 
स्थापित की है 

(ख) यदि कोई ऐसे दावे किए गए हों, तो जब कि ऐसे दावों पर दिए गए 
आदेशों की अपील करने के लिए धारा १७ के द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई 
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हो और यदि ऐसी कालावधि कै अन्दर सभी अपीलों का (यदि कोई हों) निपटारा 
जिला जज ने कर दिया हो; और 

(२) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की घाशा २० 
के बाद इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधत) अधिनियम, १६६५ की धारा ६ के 
द्वारा निम्नलिखित नई घारा २०-(क) जोड़ दी है : 
कृतिपय वन-भूमि या बंजर-भूमि आरक्षित वन समझी जाए गी 

२०-(क) (१) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवुत्त किसी अन्य विधि में, 
जिसमें मज्ड स्टेट (लाज) एक्ट, १६४६ या १६५० ई० का उत्तर प्रदेश विलीन रिया- 
सतों का (विधियों को लागू करने वाला) अधिनियम भी सम्मिलित है या उसके अधीन 
जारी किए गए किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन रियासत 
की कोई वन-भूमि या बंजर-भूमि, जो विलयन की तारीख (जिसे इस घारा में आगे 
उक्त तारीख कहा गया है) के ठीक पुर्व-- 

(क) उक्त राज्य में प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति के अधीन आरक्षित वन 
समझी जाती थी; या । 

(ख) उक्त राज्य में शासक द्वारा तत्समय प्रवुत्त किसी विधि (जिसमें कोई 
अधिनियमिति, नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि 
या प्रथा सम्मिलित है) के अधीन आरक्षित वन के रूप में मान्यता प्राप्त थी या 
घोषित की गई थी; या 

(ग) शासक के प्राधिकार के अधीन रखी गई और कार्यान्वित की गई किसी 
प्रशासकीय रिपोर्ट या किसी वकिंग प्लान अथवा रजिस्टर में आरक्षित वन के रूप में 
चचित की गई थी, तो वह उन अधिकारों या रियायतों, जो किसी व्यक्ति के पक्ष में 
' उक्त तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, के अध्यधीन रहते हुए, उक्त तारीख से आरक्षित 
बन समझी जाएगी और तब से बराबर आरक्षित वन बनी रही समझी जाएगी। 

स्पष्टीकरण १--राज्य सरकार अथवा उस निमित्त प्राधिकृत किसी भी 
अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कोई रिपोर्ट, वकिंग प्लान, अथवा 
रजिस्टर शासक के प्राधिकार में रखा गया था और उस पर कार्यवाही की गई थी, 
इस बात का निरचायक साक्ष्य होगा कि उसे इस प्रकार रखा गया था और उस पर 
कार्यवाही की गयी थी । 

स्पष्टीकरण २--इस उपधारा में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा रियायत 
के अस्तित्व या परिमाण के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठने पर उसकी अवधारणा राज्य 
सरकार द्वारा की जाएगी, जिसका विनिश्चय जो ऐसी जांच के उपरान्त, यदि कोई 
हो, जिसे वह आवश्यक समझे दिया जाए, अन्तिम होगा। 

स्पष्ठीकरण ३--वकिंग प्लान के अन्तर्गत वनों के प्रबन्ध तथा समुपयोजन के 
दौरान कार्यों को करने के प्रयोजन के लिए तैयार किए गए रेखांक, स्कीम, परि- 
योजना, नक्शे, रेखाचित्र और अभिन्‍यास आते हैं । 
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(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि में या उस पर, उक्त तारोखे 
को या उसके पश्चात्‌ उत्तराधिकार के जरिए अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी 
ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसमें उक्त तारीख से ठीक पूर्व ऐसा करने 
का अधिकार निहित था, किसी लिखित रूप में दिए गए अनुदान या की गई संविदा 
के अधीन अजित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अजित हुआ नहीं समझा जाएगा 
और खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए की गई कोई नयी कटाई-सफाई (सिवाय 
उस कटाई-सफाई के जो शासक द्वारा अनुदत्त रियायतों के अनुसार की गई हो और 
उक्त तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तत में हो या जो राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त 
उक्त तारीख से बनाए गए नियमों के अनुसार की गई हो) इस अधिनियम में या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होने पर भी विधिपुर्ण नहीं मानी 
या समझी जाएगी | 

(३) राज्य सरकार धारा २२ में उल्लिखित प्रकार के किसी प्रबन्ध का 
पुनरीक्षण इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६४ के प्रारम्भ 
होने के पाँच वर्ष के भीतर कर सकेगी और कोई भी प्रासंगिक था आनुषंगिक आदेश 
पारित कर सकेगी जिसके अन्तर्गत इस आशय का निदेश भी हो सकता है कि इस 
अध्याय के पुवंवर्ती उपबन्धों में निर्दिष्ट कोई भी कार्यवाही की जाय । 

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा २४ और 
धारा २६ में+- 

(क) धारा २३ के निर्देश उपधारा (२) के निर्देश समभे जाएंगे; और 

(ख) धारा १४ या धारा १५ के अधीन मंजूर किए गए, अभिलिखित या 
जारी रखे गए अधिकारों के निर्देश, उपधारा (१) में उल्लिखित तदनुरूप अधिनियमिति 
विधि, या दस्तावेज में अथवा उसके अधीन मंजूर किए गए, अभिलिखित या जारी 
रखे गए चरागाह या वन-उपज के अधिकारों के निर्देश समभे जाएँगे । 

(५) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि पर अनधिकृत अधिभोग या 
अतिचार के सम्बन्ध में बेदखली करने, अधिक्रमण खाली कराने या नुकसानी की 
वसूली कराने के लिए अथवा ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी वन-उपज के जिसके 
सम्बन्ध में कोई वन अपराध हुआ हो या ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त किन्‍्हीं 
औजारों, तावों, छकड़ों या ढोरों के अभिग्रहण, अधिहरण, व्ययन या (उसका मूल्य 
संदाय करके या अन्यथा) निमु क्ति के लिए की गयी या की जाने वाली किसी भी 
कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा की किसी बात से इण्डियन 
फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६४५ के प्रारम्भ होने के पुर्व किए गए 
कार्य के लिए जो उक्त प्रारम्भ के पु अपराध नहीं था, किसी भी व्यक्ति को सिद्ध- 
दोष करने के लिए प्राधिकृत किया गया नहीं समझा जाएगा । 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६६४५ के मध्य प्रदेश अधिनियम 
संख्या ६ को घारा ३ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा २० के 
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बाद निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की है: 

२०-क--बन-भूमि या बंजर-भृसि आरक्षित वत समझी जाएगी--(१) इस 
अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी धन्य विधि में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए 
भी, इस राज्य के अब भाग रूप उन एकीकरण राज्यों में से किसी में विलयन की 
तारीख से ठीक पूर्व किसी भारतीय रियासत के अन्तर्गत समाविष्ट राज्यक्षेत्रों 
(एतस्मिन्‌ पश्चात्‌ इस धारा में विलीनीकृत राज्यक्षेत्रों के रूप में निर्देशित) में कोई 
वत-भूमि या बंजर-भूमि-- 

() जिन्हें विलयन की तारीख से ठीक पूर्व ऐसी किसी रियासत के शासक से, 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना के अनुसरण 
में, आरक्षित वन के रूप में मान्यता भाप्त थी; या 

(४) जो उक्त तारीख से ठीक पूर्व किसी प्रशासनिक रिपोर्ट में उस रूप में 
चचित की गई थी या किसी वकिंग प्लान या रजिस्टर के अनुसरण में उस रूप में रखे 
गए या काये में लाए गए और तत्पश्चात्‌ भी उसी रूप में चचित की जाती रही है, 
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आरक्षित वन समझी जाएगी। 

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रश्नगत क्षेत्र को लागू किसी नियम, आदेश 
या अधिसूचना की अनुपस्थिति में, उपधारा (१) में उल्लिखित कोई विधि, रूढ़ि, 
नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना, विधि में कोई बात प्रतिकल होते हुए भी, 
विधिमान्यतः प्रवृत्त समझी जाएगी मानों कि उसमें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए 
नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं का बल तथा प्रभाव है और जब तक कि उसके अनुसरण 
में अतिष्ठित, परिवर्तित या उपान्तरित न किए जाएं तब तक इसी प्रकार प्रवर्तन में 
बने रहेंगे। क्‍ 

(३) पुर्वोक्त किसी रिपोर्ट, वकिंग प्लान रजिस्टर या उसमें की किसी प्रविष्टि 
को किसी विधि न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकेगी; परन्तु यह तब जब कि राज्य 
सरकार ने सम्यक्‌ रूप से प्रमाणित किया है कि ऐसी रिपोर्ट, व्किंग प्लान या 
रजिस्टर विलयन की तारीख से पृवं उक्त शासक के प्राधिकार के अधीन तैयार किया 
गया था और, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तत्पश्चात्‌ उसी प्रकार मान्यता 
प्राप्त बना रहा है, रखा जाता रहा है, या काय॑ में लाया जाता रहा है । 

(४) विलीनीकृत राज्यक्षेत्रों में खेसरा वन, ग्राम वन या संरक्षित वन या 
आरक्षित वन से भिन्‍न वन, चाहे वे किसी नाम से अभिहित या स्थानीय रूप में 
जाने जाते हों, के रूप में मान्यता प्राप्त वन, इस अधिनियम के अर्थ में संरक्षित वन 
समझे जाएँगे और उपधारा (२) और (३) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन 
सहित, लाग होंगे । 

स्पष्टीकरण १--वर्किंग प्लान' के अन्तर्गत वनों के प्रबन्ध तथा समुपयोजन के 
दौरान कार्यों को करने के अयोजन के लिए तैयार किए गए रेखांक, स्कीम, परि- 
योजना, नक्शे, रेखाचित्र ओर अभिन्‍यास आते हैं। 
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स्पष्टीकरण २--शासक' के अन्तर्गत विलयन की तारीख से पूर्व का दरबार 
प्रशासन आता है और 'राज्य सरकार' के अन्तगंत उक्त तारीख के बाद उत्तरबर्ती 
सरकार आती हैं । 

स्पष्टीकरण ३---भारतीय रियासत” पद का वही अर्थ होगा जो इस पद को 
भारत के संविधान के अनुच्छेद २६६ के खण्ड (१५) में समनुदेशित है । 

स्पष्टीकरण ४---एकीक रण राज्यों से मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, 
विन्ध्य प्रदेश राज्य जैसे वे प्रथम नवम्बर १६५६ से पूर्व अस्तित्व में थे, अभिप्रेत हैं । 

टिप्पणी--आ रक्षित वन के सम्बन्ध में घारा २० अत्यन्त महत्वपूर्ण धारा है 
क्योंकि इसके अधीन अधिसूचना के निकलने बाद ही कोई वन भारतोय वन. 
अधिनियम के अनुसार अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से आरक्षित वन बनता है। 
इस अधिसूचना का प्रारूप वन व्यवस्थापन अधिकारी राज्य सरकार को भेजता है। 
अधिसूचना के प्रारूप के साथ वह ([) सीमा सूची (अनुसूची क), (॥) मंजूर किए 
दावों का विवरण (अनुसूची ख) तथा (77) स्वयं द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त 
विवरण भी भेजता है। इनके प्राप्त होने पर राज्य सरकार दिए जा सकने योग्य 
विशेषाधिकारों और सुविधाओं के बारे में विनिश्वय करती है और फिर उन्हें अनुसबी 
(ख) में सम्मिलित कर अधिसूचना को (क) और (ख) अनुसूचियों सहित राजपत्र 
में प्रकाशित करवा देती है । 

धारा २१--ऐसी अधिसचना द्वारा नियत तारीख के पहुं- चन अधिकारी 
स्थानोय जनभाषा में उसका अनुवाद वन के आसपास के हर नगर और ग्राम में 
प्रकाशित कराएगा । 

धारा २२--राज्य सरकार धारा १५ या १८ के अधोन किए गए किसी : 
प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा २० के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन से पाँच बर्ध 
के अन्दर कर सकेगी और धारा १५ या धारा १८ के अधीन किए गए किसी आदेश 
को इस प्रयोजन के लिए विखण्डित या उपान्तरित कर सकेगी और तिदेश दे सकेशी 
कि धारा १५ में विनिरदिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी का्यवाहियों में 
से किसी अन्य के बदले में की जाए या धारा १२ के अधीन मंजर किए गए अधिकारों 
का घारा १६ के अधीन रूपान्तरण किया जाए । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस धारा के स्थान पर इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर. 
प्रदेश संगोधन) अधिनियम, १९६५ को धारा १० के अनुसार नीचे लिखी गई धारा 
प्रतिस्थापित की है है. 

२२. राज्य सरकार धारा १५ के अधीन या धारा १८ के अधीन अपील 
पर किए गए किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा २० के अधीन किसी अधिसचता के 
प्रकाशन से पाँच वर्ष के अन्दर कर सकेगी और धारा १५ या धारा १८ के अधीन 
दिए गए किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिए विखण्डित या उपान्तरित कर 
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सकेगी और निदेश दे सकेगी कि धारा १५ में विनिदिष्ट कार्यवाहियों में से कोई काये- 
वाही ऐसी कार्यवाहियों में से. किसी अन्य के बदले में की जाए या धारा १२ के 
अधीन मंजूर किए गए अधिकारों का धारा १६ के अधीन रूपान्तरण किया जाए। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊपर लिखे संशोधन अधिनियम, अर्थात्‌ इण्डियन 
फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १६ के द्वारा अपीलों, 
पुनरीक्षणों आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित संक्रमण कालीन उपबन्ध भी किए हैं : 

१६. अपीलों, पुनरीक्षणों आदि के सम्बन्ध में संकसगकालीन उपबन्ध-- 
(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किए गए किसी दावे के विरुद्ध अपीलों 
के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल 
अधिनियम की धारा १७ तथा धारा १८ के उपबन्धों द्वारा शासित होगी । 

(२) मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने 
के पूर्व था, की धारा १७ के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी 
अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील उसके द्वारा अधिकारिता 
रखने वाले जिला जज को अन्तरित कर दी जाएगी और वह एतद्‌ द्वारा' संशोधित 
उक्त अधिनियम की धारा १८ के अधीन ऐसे जज द्वारा निपटाई जाएगी। 

(३) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो विविदिष्ट किए जाएँ, 
राजपत्र सें अधिसूचना प्रकाशित करके, उपधारा (५) तथा (६) में निदिष्ट अरजियों 
का निर्णय करने के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकेगी. | 

(४) अधिकरण जिल। जज से अनिम्त पंक्ति के एक सिविल न्यायिक 
अधिकारी से गठित होगा । 

स्पष्टीकरश--पद जिला जज' के अन्तगंत 'अपर जिला जज' भी है। 

(५) इस अधि नियम' के आरम्भ होने के पूर्व पाँच वर्ष के अन्दर किसी भी 
समय राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिए उपस्थित की गई कोई ऐसी अर्जी, जो 
मूल अधिनियम की, ज॑सा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने से पूर्व था, 
धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन दी जानी तात्पयित हो, चाहे वह ऐसे 
आरम्भ की तारीख को, राज्य सरकार के पास विचाराधीन हो या उसके द्वारा 
ऐसी तारीख से पूर्व उक्त उपधारा के अधीन निर्णीत की जानी तात्यथित हो, 
राज्य सरकार द्वारा, अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को निर्दिष्ट की जाएगी 
और अधिकरण, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ पुतरीक्षण के अधीन 
आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे अपास्त या उपान्तरित कर सकेगा अथवा मामले 
को ऐसे निदेशों के साथ, जो वह उचित समझे, वन व्यवस्थापन अधिकारी को 
वापस भेज सकेगा : 

परन्तु इस उपधारा की किसी भी बात से राज्य सरकार के लिए वन अधि- 
कारी द्वारा दी गई किसी अर्जी को, जिसे राज्य सरकार चलाना उचित न समझती 
हो, अधिकरण को निदिष्ट करता आवश्यक नहीं समझा जाएगा । 
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(६) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पर्व तीन महीने के अन्दर किसी 
समय मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन दिए गए अपीलीय अधिकारी के 
किसी विनिश्चग्र से व्यथित कोई पक्षकार, जब त्तक कि उसने राज्य सरकार को 
पुनरीक्षण के लिए ऐसी अर्जी पेश न कर दी हो, जो मूल अधिनियम की, जैसा कि 
वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने से पूर्व था, धारा १८ की उपधारा (४) 
के अधीन दी जानी तातल्यित हो, इस .प्रकार प्रारम्भ की तारीख से तीन महीने * 
के अन्दर आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए अधिकरण के समक्ष अर्जी उपस्थित 
कर सकेगा और तदुपरान्त अधिकरण अर्जी का निपटारा कर सकेगा, मानों वह उसे 
उपधारा (५) के आधीन निदिष्ट की गई हो । 

(७) एतद्‌ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २२ के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए अधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा । 

(८) एतद्‌ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ११ और २२ में अपील 
- पर पारित आदेशों के निर्देशों के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उनमें इस धारा 
के अधीन अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के निर्देश भी सम्मिलित हैं । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिस्थापित नई धारा २२ के बाद इण्डियन फॉरेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १६७३ की धारा २ के द्वारा नीचे लिखी नई 
धारा जोड़ दी है 

२२. ए--(१) धारा २२ के उपबच्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य 
सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त अर्जी दी जाने पर, धारा १८ के 
अधीन निर्णीत किसी अपील के अभिलेख मेंगी। सकती है और ऐसी अपील प्रर दिए 
गए आदेश की पुष्टि कर सकेगी, या उसे अपास्त या उपान्तरित कर सकेगी या 
ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन व्यवस्थापन अधिकारी 
के पास वापस भेज सकेगी । 

(२) २२ नवम्बर १६६५ के पश्चात्‌ इस धारा के अधीन कोई भी 
याचिका नहीं दी जा सकेगी और उक्त तारीख के पहचात्‌ राज्य सरकार इस धारा 
के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगी । 

उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधि- 
नियम, १६९७३ की धारा ३ के द्वारा ३३ नवम्बर १९६६० और २२ नवम्बर, रेप 
की बीच की अवधि की पुतरीक्षण अजियों के लिए निम्नलिखित उपबन्ध किए हैं 

३--(१) २३ नवम्बर १६६० और २२ नवम्बर १६६५ के बीच किसी 
समय राज्य सरकार के समक्ष उपस्थित-को गई अर्जी, जिसमें मूल अधिनियम की- 
धारा १८ के अधीन अपील पर किए गए आदेश के पुनरीक्षण की माँग हो, जब तक 
कि वह किसी प्रवन्ध के पुन रीक्षण के लिए उक्त अधिनियम की धारा २२ के अधीन 
अर्जी न हो, इस अधिनियम की धारा २ द्वारा बढ़ाई गई उक्त अधिनियम की 
धारा २२-ए के अधीत दी-गई- समझी जाएगी । 
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(२) प्रत्येक ऐसी अर्जी, चाहे वह २३ नवम्बर, १६६५ को राज्य सरकार 
के पास विचाराधीन हो अथवा उसके द्वारा उक्त तारीख के पर्व निर्णीत की गई 
तात्पथित हो, राज्य सरकार द्वारा अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को निदिष्ट 
की जाएगी और अधिकरण राज्य सरकार के विनिर्वय, यदि कोई हो, की उपेक्षा 
करने के पश्चात्‌ और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ पुनरीक्षणाधीन 
आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे अपास्त या उपान्तरित कर सकता है अथवा 
ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन व्यवस्थापन अधिकारी 
के पास वापस भेज सकता है; 

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसी अपेक्षा की गई नहीं समझी 
जाएगी कि राज्य सरकार बन अधिकारी द्वारा दी गई अर्जी, जिस पर राज्य 
सरकार आगे कार्यवाही करना उचित न समझे, अधिकरण को निदिष्ट करे और 
बन अधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक अर्जी, जो २३ तवम्वर १६६५ और इस अधि- 
नियम के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के बीच इस प्रकार निदिष्ट न 
की जाए, अस्वीकृत की गई समझी जाएगी, भले ही राज्य सरकार का उस पर 
तात्पथिक विनिश्चय, यदि कोई है, कुछ भी हो । 

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, प्रत्येक ऐसी अर्जी जो राज्य 
सरकार द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होते से पूर्व इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधिनियम, १६६४५ की धारा' १६ की उपधारा (५) द्वारा प्रदत्त मानी 
गई शक्तियों के तात्पायित प्रयोग में अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने के लिए 
तात्पथित हों, इस धारा की उपधारा (२) के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट की 
गई समझी जाएगी मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध निर्देश के समय प्रभावी थे 
तथा तदनतुसार-- 

(क) जहाँ कि या तो अधिकरण ने स्वयं यह अभिनिर्धारित किया हो कि 
निर्देश अक्षम है और तदनुसार अधिकारिता का प्रयोग करने से इन्कार किया हो 
अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद २२६ अथवा अनुच्छेद २२७ के 
अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ इस 
आधार पर अभिखण्डित कर दी गई हों कि अर्जी जो भारतीय वन अधिनियम, १६२७ 
की धारा १८ की उपधघारा (४) के अधीन उपस्थित किए जाने के लिए तात्पथित 
थी, चलाने योग्य न थी क्योंकि वह उस अधिनियम की धारा २२ में उल्लिखित 
प्रयोजनों से, भिन्‍न प्रयोजन के लिए थी और इस प्रकार इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १६ की उपधारा (५) के अधीन 
प्राधिकरण को निर्दिष्ट नहीं की जा सकती थी तब अधिकरण अपने समक्ष आवेदन 
दिए जाने पर, ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम 
के प्रारम्भ होने के तीन महीने के अदर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के अन्दर जिसे 
अधिकरण पर्याप्त हेतुक दशित करने पर अनुज्ञात करे, अपने आदेश का पुनविद्ञोकन 
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कर सकेगा तथा उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार निर्देश पर विनिश्चय कर 
सकेगा । 

(ख) जहाँ कि अधिकरण ने उसे मामले के गुणागुणों के आधार पर 
विनिश्चित किया हो, वहाँ उसका विनिश्चय मूल अधिनियम की धारा २२ के 
अधीन रहते हुए विधिमान्य होगा तथा हमेशा से विधिमान्य समझा जाएगा, भले 
ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश उसके प्रतिकल हो। 

स्पष्टीकरण - पद अधिकरण' से इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम १६६५ की धारा १६ की उपधारा (३) के अधीन गठित अधिकरण 
अभिप्रेत है । 

टिप्पणी--धारा २२ के अधीन राज्य सरकार को यह शक्ति मिली है कि 
वह किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पाँच वर्ष के अन्दर धारा १५ या घारा १८ 
के अधीन किए गए किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण कर सकती है और यदि आवश्यक 
समभे तो उन धाराओं के अधीन किए गए किसी आदेश को विखण्डित या उपान्तरित 
(77009) कर सकती है। इस धारा में धारा १५ या धारा. १८ का उल्लेख है। 
मूल अधिनियम की घारा १५ का परिशीलन दिखाता है कि वह मंजूर किए गए. 
अधिकारों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध से सम्बद्ध है। अतः धारा . 
२२ के अधीन राज्य सरकार कंवल इसी प्रबन्ध को पुनरीक्षित कर सकती है। 
अधिनियम की घारा १८ किसी प्रबन्ध के किए जाने को 'उपबन्धित नहीं .करती।. 
इस धारा में तो धारा १७ के अधीन की गई अपीलों की. केवल सुनवाई उपवन्धित 
है। इसलिए धारा २२ जब धारा १८ के अधीन किए गए किसी प्रबन्ध -के बारे 
में निर्देश देती है तब उसका धारा १५ के अधीन किए गए प्रबन्ध, जेसा कि वह 
धारा १८ के अधीन उपान्तरित किया गया हो, के सिवाय और कुछ अर्थ नहीं हो 
सकता। मौहम्भद सिद्दीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए० आई० आर० १६६८ 
इलाहाबाद ३६६) वाद में अभिनिर्धारितः किया ग्रया है कि धारा २२ कंवल 
धारा १५ के अधीन किए गए प्रबन्ध का, जैसा कि वह धारा १७ के अधीत की गई 
अपील की धारा १८ के अधीन सुनवाई में उपान्तरित किया गया हो, पुनरीक्षण 
अनुध्यात्त (०्णांधाएंथा८०) करती है। अतः पुनरीक्षण की शक्तियाँ. क्षन्यन्तिक 
नहीं हैं वरन्‌ धारा २२ के अधीन उपबन्धित रीति से परिसीमित हैं । 

इस टिप्पणी से यह भी स्पष्ट है कि यह धारा राज्य सरकार को धारा ११ 
या धारा १२ के अधीत वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत दावे और उस 
आदेश के विरुद्ध धारा १७ के अधीन की गई अपील के अस्त्रीकृत हो जाने पर, 
पुनरीक्षण की शक्ति नहीं देती । इस आशय का निर्णय रघ्ृनाथसिह बनाम उत्तर, 
प्रदेश राज्य (आई० एल० आर० १६६२ इलाहाबाद ११) तथा मोहम्मद सिद्दीक 
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए० आई० आर० १६६८ इलाहाबाद ३६६) वादों में दिया 
गया है । 
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किसी भूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित करने की का्यवाहियां 
न्यायिक प्रकृति की होती हैं। अतः प्रभावित पक्षकारों को सुने बिना दिया गया 
आदेश बिना अधिकारिता के है। सारांश यह है राज्य सरकार (या उत्तर प्रदेश 
में संशोधित व्यवस्था में जिला जज या अधिकरण ) को पक्षकारों को सुनने का अवसर 
देने के बाद आदेश देना चाहिये। इसीलिए उत्तर प्रदेश में तो इण्डियन फॉरेस्ट 
(उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १६७३ की धारा ३ में पुनरीक्षण की व्यवस्था में 
पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ आदेश देना स्पष्ट रूप से उप- 
बन्धित है । है 

धारा २३--भारक्षित वन में या उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, 
उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा, 
जिसमें ऐसा अधिकार उस समय निहित था, जिस समय घारा २० के अधीन अधि- 
सूचना निकाली गई थी, या उसकी ओर से दिए गए अनुदान या की गई लिखित 
संबिदा के अधीन अजित किए जाने के सिवाय, अजित नहीं होगा । 

धारा २४-- (१) धारा २३ में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा 
कोई अधिकार, जो धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन चाल्‌ रखा 
गया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पढ॒टे द्वारा, 
बन्धक द्वारा या अन्यथा अन्य-संक्रान्त न किया जाएगा ; 

. परन्तु जब कि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न है तब वह 

ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा.जा सकेगा या अन्यथा अस्य-संक्रान्त किया जा सकेगा। 

(२) ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग से अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या 
बन-उपज, उस मात्रा के . सिवाय, जो धारा १४ के अधीन अभिलिखित आदेश में 
मंजूर को गई हो, बेची या विनियमित न को जा सकेगी । 

टिप्पणी--धारा २३ तथा २४ में आरक्षण के प्रभाव का वर्णन है। आरक्षित 
वन में स्वीकृत अधिकारों के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अधिकार किसी 
व्यक्ति द्वारा धारा २३ के अनुसार अजित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार उस 
वन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। उसमें से कोई वन-उपज या तो 
मंजूर किए गए अधिकारों का स्वामी ले जा सकता हैया किसी वन अधिकारी 
द्वारा-लिखित संविदा या अनुदान के अनुसार उसमें वर्णित व्यक्ति ले जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता । 

मंजूर किए गए अधिकार धारा २४ (१) के अनुसार राज्य सरकार की 
मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पट्दे द्वारा, बन्धक द्वारा या अन्य किसी 
रीति से अन्य-संक्रान्त (४४०86) नहीं किए जा सकते । साथ ही अधिकार के प्रयोग 
में अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन-उपज धारा १४ के अधीन अभिलिखित 
आदेश में मंजूर की गईं मात्रा तक के. सिवाय बेची या विनियमित नहीं की जा 
“सकती । । 


आरक्षित वन ९१३ 


धारा २५--वन अधिकारी आरक्षित बन में के किसी लोक या प्राइवेट पथ 
या जल सार्ग को राज्य सरकार या इस निर्ित्त उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी 
अधिकारी की पूर्व मंजूरी से बन्द कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जब फि 
इस प्रकार बन्द किए गए पथ या जल मार्ग के बजाए ऐसा प्रतिस्थानी पथ या जल- 
भार्ग जिसको राज्य सरकार युवितयुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही 
विद्यमान है, या वत अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबन्धित या सन्निर्मित किया 
गया है । 

विप्पणी--धारा २४ में आरक्षित वनों में के पथों और जल मार्गों को बन्द 
करने की सरकार की शक्ति का वर्णन है। इस घारा से स्पष्ट है कि सरकार पथ 
तथा जल मार्ग के अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। साधारणतया ये 
बन्द नहीं किए जाने चाहिए परन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई पथ या 
जल मार्ग बन्द करता पड़े तो उसके प्रतिस्थानी सुविधाजनक पथ या जल मार्ग 
की बिना मूल्य माँगे या शुल्क लगाए, व्यवस्था करता वन अधिकारी का कत्तंव्य 
है। सेक्र टरी ऑफ स्टेट बनास नागाराव तन्‍्खों देशमुख वाद (ए० आई० आर० 
१६३८ नागपुर ४१५) में अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रतिस्थानी मार्ग पर 
पशुओं के आते जाने पर अभिवहन शुल्क की व्यवस्था नहीं की जा सकती । 

इस सम्बन्ध में वत विभाग द्वारा अपने कार्यों के लिए बनाए गए वन मार्गों 
की स्थिति भिन्‍न है क्‍योंकि वन मार्ग वन विभाग की सम्पत्ति हैं। अतः वे उस 
श्रेणी में भी नहीं आते जिसमें लोक राजमार्ग आदि। आनन्द ट्रांसपोर्ट कम्पनी 
(प्राइवेट) लिमिटेड, रायपुर बनास डिवीजनल फॉरेस्ट आफीसर बाद (ए० आई० 
आर० १६३४६ मध्य प्रदेश २२४) में अभिनिर्धारित किया गया कि वन विभाग को 
अपने मार्गों के, उन व्यक्तियों द्वारा जिनका विभाग के कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
उपयोग को विनियमित करने की शक्ति है। ऐसे उपयोग करने वालों पर युवितयुक्त 
फीस अधिरोपित करना न तो अवैध है और न भारत सरकार के संविधान के 
अनुच्छेद २६५ का उल्लंघन। ऐसी फीस तो की गई सेवाओं के प्रभार के रूप 
में है । 
धारा २६--(१) जो कोई व्यक्ति-- 

(क) धारा ५ के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई-सफाई करेगा; था 

(ख) आरक्षित बन में आग लगाएगा या इस निम्चित्त राज्य सरकार द्वारा 
बनाए गए किस्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलाएगा या 
आग को जलते छोड़ देगा जिससे ऐसा वन संकटापन्त हो जाए; या 
जो आरक्षित बन में--- 

(ग) ऐसी ऋतुओं में के सिवाय जिन्हें वत अधिकारी इस निमित्त अधि- 
सचित करे, कोई आग जलाएगा, रखेगा या ले जाएगा; 

(घ) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा; 


ध४ भारतीय वन अधिनियम मौमांसा 


(ड) किसी वक्ष को गिराने या किसो इसारती लकड़ी को काटने या 
घसौटने में उपेक्षा हरा कोई नुकसान पहुँचाएगा; 

(च) किसी व॒क्ष को गिराएगा, परितक्षण करेगा, छाँटेगा, छेवेगा या उसे 
जलाएगा या उसकी छाल उतार डालेगा या पत्तियाँ तोड़ डालेगा, या उसे अन्यथा 
नुकसान पहुँचाएगा; 

(छ) पत्थर की खुदाई करेगा, चूना या लकड़ी का कोयला एूंकेगा, या किसी 
बत-उपज का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया करेगा, या उते हटाएगा; 

द (ज) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा, 
या तोड़ गा; 

(हू) राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित बनाए गए किन्हों नियमों के उल्लंघन 
में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल वि्धला करेगा या पाश 
या जाल बिछाएगा; या 

(अ) किसो क्षेत्र में, जिसमें हाथी परिरक्षण अधिनियम १८७६ प्रवत्त नहीं 
है, इस प्रकार बनाए गए किन्‍हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का बध करेगा या 
उन्हें पकड़ गा; 
वह बन को नुकसान पहुँचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, जिसका संदाय 
किया जाना सिद्धदोष करने वाला स्थायालय निदिष्ट करे, ऐसी अथधि के काराबास 
से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुसने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। 

(२) इस धारा की किसी बात की बाबत यह ने समझा जाएगा कि 

' बहु-- 
(क) वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाए 
गए किसी नियम के अधीन किए गए किसी कार्य को, या ' 

(ख) धारा ११ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन चाल रखे गए 
या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा २३ के अधीन दिए गए लिखित अनुदान 
यथा की गई लिखित संविदा द्वारा सृष्ट किसी अधिकार के प्रयोग को 
प्रतिषिद्ध करती है । 

क्‍ (३) जब कभो आरक्षित वन में जानबूझ् कर या घोर उपेक्षा के हरा आग 
लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन कोई शारित 
'लगाई गई है) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में 
चरागाह या बन-उपज के सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिए, जितनों 
बह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा। 

संशोधन 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्त र प्रदेश सरकार ने मुंल अधिनियम की धारा 
२६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के स्थान पर इश्डिय्रन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश) 


आरक्षित वन छू 


संशोधन) अधिनियम १६६५ की घारा १६१ के द्वारा निम्तलिखित नया खण्ड प्रति- 
स्थापित किया है: 

(क) धारा ५ द्वारा प्रतिषिद्ध नया वनोन्मूलन अथवा कोई अन्य कार्य करता 
है, या 
बिहार संशोधन--बिहार सरकार ने १६३५ के बिहार तथा उड़ीसा अधि- 
नियम संख्या € की धारा २ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा २६ 
की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित नई उपधारा प्रतिस्थापित की है : 

(३) जब कभी आरक्षित वन में-- 

(क) जानबूझ कर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, या 

(ख) वन-उपज की चोरी होती है और ऐसी चोरी, राज्य सरकार की राय : 
में, ऐसे पैमाने पर है कि उससे ऐसे वन की भविष्य प्राप्ति को खतरा हो सकता है, 
तो राज्य सरकार, खण्ड (क) या खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए इस 
धररा या अन्य किसी विधि के अधीन शास्ति दे दिए जाने पर भी, निदेश दे सकेगी 
कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चरागाह के या वन-उपज के समस्त अधिकारों 
का प्रयोग--- 

(7) खण्ड (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में, उतनी कालांवधि के लिए 
जितनी वह ठीक समझती है, द 

(४) खण्ड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों में, उस कालावधि के लिए जो 
चार वर्ष से अनधिक हो, 
निलम्बित रहेगा। 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्यप्रदेश सरकार ने १६६४५ के मध्य प्रदेश अधिनियम 
संख्या 8 की धारा ४ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा २६ की 
उपधारा (१) में निम्नलिखित संशोधन किए हैं : द 

(7) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थात्‌ृ-- हा द 
(ख) आरक्षित वतन या किसी वन-भूमि, जिसके बारे में धारा ५ के अधीन 
राज्य सरकार के इस विनिश्चय की कि उसे आरक्षित वन बनाया जाए घोषणा 
करने वाली अधिसूचना निकाल दी गई है, में आग लगाएगा या इस निमित्त राज्य 
सरकार द्वारा बनाए गए किन्‍्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से ऐसे 
वन में कोई आग जलाएगा या आग को जलते छोड़ देगा जिससे ऐसा वन संकटापन्‍्त 
हो जाए; या 
(7) खण्ड (ड) में 'घसीटने शब्द के स्थान पर हटाना शब्द ण्तिस्थापित 
किया जाए; | | 

(॥]) खण्ड (च) में 'किसी वृक्ष शब्द के स्थान पर 'किसी वृक्ष या किसी 
वन-उपज को शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ; 
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(९४) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थात- 

(ज) खैंती या किसी अत्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या 
तोड़ेगा या किसी भूमि को जोतेगा या किसी अन्य रीति से जोतने का प्रयत्न करेगा; 

(५) 'नो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पाँच सौं रुपए तक 
का हो सकेगा' शब्दों के स्थान पर जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 
एक हजार रुपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ। 

टिप्पणी--भारतीय वन अधिनियम की धारा २६ में आरक्षित वन में अनुज्ञात 
तथा प्रतिषिद्ध कार्यों का वर्णन है और प्रतिषिद्ध कार्यों के करने पर दण्ड. की व्यवस्था 
है। इस धारा की उपधारा (२) में लिखा है कि (+) वन अधिकारी की लिखित 
अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए कार्य, 
या (7) धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन चाल रखे गए या सर- 
कार द्वारा धारा २३ के अधीन दिए गए लिखित अनुदान या की गई संविदा द्वारा 
सृष्ट किसी अधिकार का प्रयोग प्रतिषिद्ध नहीं है अर्थात्‌ ये कार्य अनुज्ञात हैं। ऐसे 
कार्यों को छोड़ आरक्षित वन गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद प्रस्थापित 
आरक्षित वन में या आरक्षित वन में किए गए अन्य कार्य जिनका वर्णन धारा: 
२६ (१) में है, प्रतिषिद्ध हैं । 

धारा २६ (१) (क)--इस धारा में प्रस्थापित आरक्षित वन में प्रतिषिद्ध 
कार्यो का वर्णन है। इस धारा में स्पष्ट लिखा है कि धारा ५ के अधीन प्रतिषिद्ध 
कठाई सफाई दण्डनीय है। धारा २६ (१) (क) के अधीन दण्डनीय होने के लिए 
धारा ४ के अधीन अधिसूचता का प्रकाशन ही पर्याप्त है। सनोर॑जनदास बनांस 
राज्य बाद (१९७२ क्रि० एल० जे० ३५४ त्रिपुरा) में अभिनिर्धारित किये। गया है 
कि यदि अपराध धारा ६ के अधीन की जाने वाली उद्घोषणा से भी पूर्व किया गया 
है तो वह दण्डनीय है । इस धारा के अधीन अभियोग साबित करने के लिए धारा 
४ के अधीन अधिसूचता का प्रकाशन और अपराध स्थल का उस अधिसूचना में 
वर्णित सीमाओं के अल्तगंत किया जाना. आवश्यक है। भारतीय संघ बनाम अब्दुल 
जलील वाद (ए० आई० आर० १६६५ सु० को० १४७) में अभिनिर्धारित किया 
गया है कि धारा ४ अधीन निकाली जाने वाली अधिसूचना के अभाव में अभियुक्त 
को धारा २६ (१) (क) के उल्लंघन का दोषी नहीं कहा जा सकता । इस धारा में 
नई शब्द महत्वपुर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कटाई-सफाई धारा ४ के अधीन 
अधिसूचना के प्रकाशन के बाद हुई है। यदि वह धारा ४ की अधिसूचना के पहले 
की है तो वह दण्डनीय नहीं है । अतः यह अभियोक्‍ता का दायित्व है कि वह प्रत्यक्ष 
साक्ष्य साबित करे कि धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के बाद कटाई- 
सफाई की गईं। कटाई-सफाई चाहे जिस प्रयोजन से की गई हो वह दण्डनीय है। 
कटाई-सफाई से वक्षों या झाड़ियों को हटाने जैसा कार्य अभिप्रेत है। [सम्राट बनाम 
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बेनकेन्ना प्रभु बाद आई० एल० आर० २६ भद्गास ४७० तथा सटरू खाँ बनाम 
उत्तर प्रदेश राज्य, बाद (इलाहाबाद लॉ जरनल, १६६० पृष्ठ ५६०) ] सारांश यह है 
कि धारा २६ (१) (क) के अधीत किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने के लिए 
निम्नलिखित तथ्य निश्चायक साक्ष्य द्वारा निविवाद रूप से साबित किए जाने चाहिए : 

(0) धारा ४ के अधीन अधिसूचना निकाली जा चुकी है; 

(7) अपराध स्थल अधिसूचना में वर्णित सीमाओं के अन्दर स्थित है; और 

(7) कटाई-सफाई अधिसूचता तिकाले जाने के बाद की गई। 

अभियुक्त को दोषतिद्ध कराने के लिए यह भी आवश्यक है कि कटाई-सफाई 
करते हुए अभियुक्त को धारा ६४ के अधीन गिरफ्तार किया जाए और उसके द्वारा 
प्रयोग में लाए जा रहे उपकरण धारा ५२ के अधीन अभिगृहीत किए जाएँ ताकि 
अपराध किए जाने के बारे में कोई सन्देह न रहे। ऐसा न करने पर यदि न्यायालय 
सन्देह का लाभ अभियुक्त को देते हुए उसे दोषमुक्त कर दे तो दोषमुक्ति का आदेश 
उचित ही होता है। [त्रिपुरा राज्य बनाम राय मोहन घोष वाद (१६७२ कि० 
एल० जे० ७०६ त्रिपुरा) | 

घारा २६ (१) (ख)--यह धारा आरक्षित वन से सम्बन्धित है। इस धारा 
के अधीन दो प्रकार के कार्य दण्डनीय हैं--(0) आरक्षित वर को आग लगाता और 
(॥) आरक्षित वन के बाहर, इस निर्मित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियमों का 
उल्लंघन करते हुए इस रीति से आग जलाएगा या उसे जलते छोड़ देगा कि ऐसा 
वन संकटापनन हो जाए। पहले वर्ग में आरक्षित वन को प्रत्यक्ष रूप से आग लगाना 
दण्डनीय है। आरक्षित वन को आग लगाने के लिए किसी अभियुक्त को सिद्धदोष 
कराने के लिए धारा २० की अधिसूचना, धारा २१ के अधीन निकटवर्ती ग्रामों 
में उसका अनुवाद प्रकाशन तथा घटनास्थल को आरक्षित वन सीमा में सिद्ध करने 
के बाद आग लगाने की घटना के सबूत प्रस्तुत करने चाहिए । दूसरे वर्ग के अभियोग 
के लिए () आरक्षित वन सीमा के बाहर आग जलाने के नियम सरकार ने बनाए 
हैं; (0) उन नियमों की सूचना ग्रामनिवासियों को दी गई थी, और उन नियमों का 
स्पष्ट उल्लंघन किया गया आदि साबित करना पड़ेगा। साथ ही इस उल्लंघन के 
फलस्वरूप जिस वन को खतरा हुआ, उस वन को आरक्षित वन भी सिद्ध करना 
चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वामी के बगीचे में आग जला दे और वहाँ से 
अवर्गक्ित वन में फैल कर वह आरक्षित वन में फैल जाए तो वह व्यक्ति इस धारा 
के अधीन दण्डित नहीं किया जा सकता। [राव बनास संम्राठ बाद ए० आई० 
आर० १६१६ लाहौर ७० (२)] 

धारा २६ (१) (ग) से (उ्य) में उन कार्यो का उल्लेख है जितका आरक्षित 
वन सीमा के अन्दर किया जाना प्रतिषिद्ध है और इस कारण दण्डनीय हैं। इन कार्यों 
के करने वाले को सिद्धयोष तभी कराया जा सकता है जब सबसे पहले वह वन 
या बंजर-भूमि, जहाँ अपराध का किया जाता अभिकथित है, आरक्षित वन साबित 
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किया जाए। इसके लिए धारा २० के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन, तथा अपराध- 
स्थल का अधिसूचना में .वणित वन सीमा के अन्दर होना साबित किया जाना 
चाहिए। इसके लिए अधिसूचना के साथ-साथ आरक्षित वन का नक्शा भी प्रस्तुत 
करना चाहिए और उसमें वह स्थान दिखाता चाहिए जहाँ अपराध किया गया है। 
मूल प्रतियाँ न्यायालय में दिखाकर प्रमाणित प्रतियाँ न्यायालय के अभिलेख के लिए 
प्रस्तुत करनी चाहिए। सनातन महाल्लिक बनाम राज्य सरकार वाद (१९६६ कटक 
एल० टी० २२६) में अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस आशय के मौखिक 
साक्ष्य पर कि अपराधस्थल आरक्षित वन है, अभियुक्त दण्डित नहीं किया जा सकता। 
इसके लिए धारा २० के अधीन अधिसूचना का निकाला जाता साबित करना 
आवश्यक है । उदयनाथ स्वेन तथा अन्य बनाम राज्य सरकार वाद (१६६६ कटक 
एल०.ठटी० ३४३) में अभिनिर्धारित किया गया कि धारा २६ के अधीन दण्ड दिलाने 
के लिए धारा २० के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन और धारा २१ के अधीन जन- 
भाषा में उसके अनुवाद का प्रकाशन साबित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का 
निर्णय साधुपात्र तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य वाद (१६७० कटक एल०्टी० ३६५) 
में दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन धाराओं के अधीन जिस प्रतिषिद्ध कार्य को 
करने का अभियोग हो उसके विषय में केवल यही साबित नहीं करना चाहिए वरन्‌ 
यह भी कि वह उस कार्य को करने का हकदार नहीं था। सारांश यह है कि 
धारा २६ (१) खण्ड (ग) से खण्ड (वा) में वर्णित प्रतिषिद्ध कार्यों को दण्डित कराने 
के लिए सम्बन्धित कार्य को किया जाना साबित करने से पहले नीचे लिखी बातें 
निश्चित रूप से साबित करनी चाहिएँ : 
(0) धारा २० के अधीन अधिसूचना का निकाला जाना; 
(7) धारा २१ के अधीन अधिसूचना का जनभाषा में अनुवाद प्रकाशन; 
(7) अपराध स्थल का आरक्षित वन में होता; और 
(४५) अभियुक्त उस कार्य को करने का हकदार नहीं था । 
धारा २६ (१)(ग)--इस धारा के अनुसार ऐसी ऋतुओं के सिवाय जिन्हें वन- 
अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, आरक्षित वन में आग जलाना, रखना या 
ले जाता दण्डनीय अपराध है। इस अभियोग को सिद्ध करने के लिए वन अधिकारी 
द्वारा की गई अधिसूचना प्रस्तुत करनी चाहिए कि अमुक कालावधि में आरक्षित 
वन में आग जलाना, रखना या ले जाता प्रतिषिद्ध है। इस अधिसूचना का जनभाषा 
में अनुबाद तथा उसका ध्यानाकर्षी स्थानों आरक्षित वन के पास विज्ञापन किया जाना 
भी साबित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस ऋतु में प्रतिषिद्ध कार्यों का किया 
जाना साबित करता चाहिए। आग रखने या ले जाने से तात्पयं वास्तविक और 
, अत्यक्ष आग रखने या ले जाने से है, न कि केवल दियासलाई की डिब्बी या आग 
पेंदा करने वाला कोई उपकरण रखने से । अपराध तभी होता है जब ऐसी ऋतु में 
आरक्षित वन में जलती हुई आग हाथ में हो। सम्नाठ बनाम रनछोड़ कौशल वाद 
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(४ झम्बई एल० आर० ६३४५) में अभिनिर्धारित किया गया है कक आरक्षित वन के 
अन्दर पिलिन्ट तथा स्टील का कब्जे में होता घारा २६ (१) (ग) के अधीन अपराध 

नहीं बनाता | 

धारा २६ (१) (घ)-इस धारा में दो प्रकार के कार्य दण्डनीय बताये गए 
हैं-पहला, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया अतिचार और दूसरा, पशुओं का 
आरक्षित वन में अवेध रूप से चराता या उनको अतिचार करने देना। इस धारा 
की भाषा से स्पष्ट है कि वह उस व्यक्ति पर लाग होती है जो उसमें <ल्लिखित 
कोई कार्य स्वयं करता है। [सेयद रहीम बनाम सम्राट वाद (ए० आाई० अ!र० 
१६१५ नागपुर २) | 

अतिचार करने-का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर अधिक्रमण 
करना चाहे वहू कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। धारतीय दण्ड संहिता की धारा ४४७ 
के अनुसार आपराबिक अतिचार अर्थात्‌ वह अतिचार जो किसी को अपसानित, 
अभित्रस्त या क्षब्य करने के लिए किया गया हो, दण्डनीय है परन्त भारतीय वन 
अधिनियम के अनुसार आरक्षित वन में प्रवेश सात्र, यदि वह विधिपूर्ण नहीं है 
धारा २६ (१) (घ) के अधीन दण्डनीय है। 


पशु चराना या पशुओं को अतिचार करने देना--धारा के इस भाग के अनु- 
सार वह व्यक्ति दण्डवीय है जो आरक्षित वन में अवैध रूप से पश चराता है या 
उनको अतिचार करने देता है। फकीरा सम्भाजी कुम्बी बनाम सम्राट (ए० आई० 
आर० १६२६ तायपुर ७३) तथा सम्राट बनाम सौहम्मद खाँ (ए० आई० आर० 
१६३८ नागपुर ३६५) वादों में अभिनिर्धारित किया गया है कि अपने चरवाहे के 
कार्यों के लिए पशुओं का स्त्रामी आपराधिक रूप में दाधित्वाधीन नहीं हो सकता 
जब तक कि उसने किसी खुल्लमखुल्ला कार्य या उपेक्षापूर्ण लोप के द्वारा पशुओं को 
इस प्रकार चरने के लिए अनुज्ञात न किया हो । 

जहाँ कुछ पथ बिना अनुज्ञापत्र (परमिट) के नौकर द्वारा आरक्षित वन में 
चराए जा रहे हों वहाँ भी पशुओं का स्वामी इस अपराध के लिए दण्डविधि की 
दुष्टि से दायित्वाधीन नहीं हो सकता जब तक कि यह साबित न किया जाए कि 
पशुओं के स्वामी का भी ऐसी चराई कराने का आशय था। यह आशय इस तथ्य 
से साबित किया जा सकता है कि बिता परमिट के पश्ुओं के साथ परमिट वाले 
पश् भी थे। [सम्राट बनाम वामन राव बाद (ए० आई० आर० १६३७ नागपुर 
१६६)]। यदि पशुओं के साथ कोई व्यक्ति न हों तव यह देखना पड़ेगा कि पशुओं 
का स्वामी अपने पशुओं को अनधिकृत चराई या अतिचार करने से रोकने के लिए 
उचित पयुवर्विधानियाँ काम में लाया या नहीं । यदि उसने पुर्वाविधानी नहीं बरती तो 
वह, चाहे उस स्थान पर उपस्थित हो या नहों, दण्डनीय है। जहाँ किसी स्वामी के 
पशु उसके गृह के पड़ौस में आरक्षित वन में अतिचार करते पाए जाएं तो प्रथम 
दृष्ट्या उसे अतिचार क रने देने के लिए दोषी माना जाना चाहिए। [क्राउन बनाम 
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समन्दर (११ क्रि० एल० जे० ६७) ]। 

मोहम्मद खाँ बनाम सम्राट वाद (ए० आई० आर० १६३८ नागपुर ३६५) में 
अभिनिर्धारित किया गया कि इस धारा के अधीन अपराध वसा ही है जेसा इमारती 
लकड़ी का अवैध रूप से ले जाना और इसलिए अवैध चराई करते हुए पशु उसी 
प्रकार अधिहरणीय हैं जैसे वे पशु जो अवैध रूप से गिराए गए व॒क्षों की इमारती 
लकड़ी से लदी गाड़ी खींच रहे हों। सञ्ञाट बनाम गाजी वाद (१९ पी० आर० 
१८८५ पृष्ठ ४२) में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अपराध करने वाले पशुओं 
को काँजीहौस में परिबद्ध करा दिया जाए और उन्हें छुड़ाने के लिए उनके स्वामी 
को पशु॒अतिचार अधिनियम १८७१ के अधीन काँजीहौस का कोई प्रभार संदाय 
करना पड़े तो यह प्रभार दण्ड नहीं है और इस कारण उसका संदाय करना भारतीय 
वन अधिनियम की धारा २६ (१) (घ) के अधीन उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद चलाने 
को वजित नहीं करता । 

धारा २६ (१) (5)--इस धारा में वक्षों के वैध गिरान या इमारती लकड़ी 
के वैध रूप से काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा होने वाले नुकसान को दण्डनीय 
बताया गया है। विधिपुवेक दुक्ष गिरान या इमारती लकड़ी का वन में काटना या 
घसीटना या तो ठेकेदार करते हैं या अधिकारों का प्रयोग करते हुए. ग्रामवासी । 
ठेकेदारों को तो उनके करार विलेखों के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है; अतः 
अधिकारों का प्रयोग करने वालों या अनुज्ञापत्र पर एक या दो वृक्ष क्रय करने 
वालों की उपेक्ष। से होने वाले नुकसान को इस धारा के अधीन दण्डनीय बनाया 
गया है । 

धारा २६ (१) (च)-“इस धारा के अनुसार आरक्षित वन में अवैध रूप 
से वक्षों का गिराता, परितक्षण करना (0 8706), छाँटना (॥0 09), छेवना 
(0 489) था उन्हें जलाना, या उनकी छाल उतारना, पत्तियाँ तोड़ डालना, या 
उन्हें अन्यथा नुकसान पहुँचाना दण्डत्तीय अपराध है। प्रत्येक वृक्ष का गिराना एक 
अपराध होता है। संश्राट बनाम रघ्‌ नाथ वाद (ए० आई० आर० १६१८ इलाहाबाद 
३५१) में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अनेक वृक्ष 
गिराए हैं तो उसने उतने ही अपराध किए हैं जितने कि उसने वक्ष गिराए हैं। 
अतः अधिक वक्षों के अवैध पातन के दोषी व्यवित को युक्‍क्तियुक्त दण्ड दिलवाने के 
लिए उनका अलग-अलग वाद चलाया जा सकता है। 

अभिगुहीत लट॒ठों में से कुछ लट॒ठों के एक सिरे को आरक्षित वन में अवैध 
गिराए गए वक्षों के दुठों के समान साबित करने से यह साबित हो जाता है कि 
अभियुहीत लदठ उन्हों वृक्षों के हैं जिनके दँठ बन में हैं। इसके लिए ढठ का 
प्रमाणित अनुरेखण (ट्रेंसिग) और सबसे नीचे वाले लटठे के मोटे सिरे का प्रमाणित 
अनुरेखण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनकी समानता अभियोग साबित 
करने में सहायक हो। वन अधिनियम के अधीन वादों में यह अभियोजन का कर्त्त॑व्य 
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है कि वह सिद्ध करे कि आरक्षित वन में कुछ वृक्ष अवैध रूप से गिराए गए, उनकी 
'इमारती लकड़ी ले जाई गयी, और अभियुक्त के कब्जे में पाई गयी इमारती लकड़ी 
आरक्षित वन से अवैध रूप से हटाए गये लट॒ठों की इमारती लकड़ी से मिलती है । 
'सिद्धेश्वर पण्डा बनाम राज्य बाद (ए० आई० आर० १६४४ उड़ीसा १६) में 
'अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त का अपने कब्जे में पाई गयी इमारती 
लकड़ी के विषय में सन्‍्तोषजनक रूप से न समझा पाना अभियोजन पक्ष को यह 
सिद्ध करने के भार से मुक्त नहीं करता कि अभियुक्त के कब्जे में अभिगृहीत लद॒ठे 
सरकारी सम्पत्ति हैं और वे आरक्षित वन से अवैध रूप से वृक्ष गिराकर ले जाए 
गए । द 
धारा २६ (१) (छ)--इस धारा में आरक्षित वन पत्थर की खुदाई करना, 
चूना या लकड़ी का कोयला फूँकना, किसी वन-उपज का संग्रह करना, उससे कोई 
विनिर्माण प्रक्रिया करता या उसे हटाना दण्डनीय बताया गया है । यह धारा पिछली 
धारा से अधिक व्यापक है । इसमें किसी वन-उपज का हटाना दण्डनीय है। अतः 
जब वृक्षों को काटकर उसके लटूठे ले जाने का अभियोग हो तो वाद धारा २६ (१) 
(च) तथा (छ) दोनों में चलाना चाहिए। इसके विपरीत जब किसी अन्य वन- 
उपज के संग्रह और हटाने का अभियोग हो तो केवल धारा २६ (१) (छ) के 
अधीन अभियोग चलाना चाहिए । 
धारा २६ (१) (ज)--इस धारा के अनुसार आरक्षित वन में भूमि साफ 
करना या तोड़ना दण्डनोय है। इस प्रकार इस धारा' के अधीन अधिक्रमण की 
घटनाओं के वाद चलाए जा सकते हैं। देवराम बनास राज्य वाद (ए० आई० आर० 
१६५२ इलाहाबाद ३३) में अभिनिर्धारित किया गया कि पद 'साफ करना या 
तोड़ना में उस भूमि का साफ करना या तोड़ना विवक्षित है जो पहले ही साफ न 
की जा चुकी हो या तोड़ी न जा चुकी हो। उससे पहले ही साफ की जा चुकी या 
तोड़ी जा चुकी भूमि का साफ करना या तोड़ना अभिप्रेत नहीं है। इस निर्णय से यह 
भी स्पष्ट है कि अधिक्रमण की घटनाओं पर. तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए; 
अन्यथा अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने में कठिनाई हो सकती है । 
धारा २६ (१) (झ)-इस धारा के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इस 
निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए आरक्षित वन में शिकार 
खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ता, जल विषला करना या पाश या जाल बिछाना 
आदि कार दण्डनीय है। अतः सर्वप्रथम अभियोग सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार 
द्वारा बताए गए शिकार सम्बन्धी या वन्णजीव संरक्षण सम्बन्धी नियमों का अस्तित्व 
और उसका उल्लंघन साबित करना आवश्यक है । किसी वन्य पश्‌ ने किसी व्यक्ति 
का कितना ही नुकसान क्यों न किया हो, परन्तु यदि वह उसे आरक्षित वन में जाकर 
सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मारता है तो वह इस धारा के अधीन 
दण्डनीय है । अमीर साहब बाला मियाँ पाटिल बनाम सम्राट बाद (ए० आई० आर० 
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१६१८ मुम्बई १५०) में अभिनिर्धारित किया गया है कि अपने पशुओं के मारने वाले 
हर का भी आरक्षित वन भें शिकार करता तथा उसे गोली से मारना इस धारा के 
अधीन दण्डतीय है । 

आखेट के सम्बन्ध में 'शिकार खेलना और गोली चलाता पद महत्वपूर्ण 
हैं। जगस्ताथ राव दानी बनास सम्राट बाद (ए० आई० आर० १६३५ नागपुर २३). 
में अभिनिर्धारित किया गया है कि 'शिकार खेलना' पद में गति, पीछा करना और 
खोज विवक्षित है। इसलिए कोई व्यक्ति, जो आरक्षित वन में शिकार का हाँका 
करने वाले दल में से एक है, शिकार करने वाला सदस्य है और चाहे वह प्रतिषिद्ध 
क्षेत्र के अन्दर न हों, वह शिकार करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उस अपराध 
का दोषी है। ऐसा ही निर्णय बस्कत अली बनाम सम्राद बाद (ए० आई० आर० 
१६१८ इलाहाबाद ३३८) में भी दिया गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति शिकार का 
परमिट प्राप्त किए बिना आरक्षित वन में भरी हुई बन्दृक लेकर मचान वर्ना कर 
उस पर बंठता है तो वह इस धारा के अधीन शिकार खेलने का दोषी हैं। सम्राद 
बनाम साल्‌ हीर बागड़ा वाद (१२ घुम्बई एल० जे० आर० ५२०; ११ क्रि० एल० 
जे० ४८६) में अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त शिकार के लिए बनायी 
जाने वाली एक विज्येप प्रकार की मचान पर शिकार करने के आशय से बैठा था 
ओर उसके बगल में भरी हुई बन्दूक थी; अतः अभियुक्त शिकार खेल रहा था। 
“शिकार खेलना' पद से वन्य पशुओं की खोज में जाना या उनका पीछा करना' 
अभिप्रेत है। इसके विपरीत गोली चलाना” पद से किसी आयुध से गोली चलाना 
अभिप्रेत है। शिकार खेलने में शिकार करने के आशय से वन में जाना, मचान पर 
भरी बन्दूक लेकर बेठना या वन्य पशुओं का हाँका करना आदि सब सम्मिलित हैं 
परन्तु 'गोली चलाना पद में गोली चलाने के आणय से वन में जाना दण्डनीय नहीं 
है। बलवीरसिह बनाम सम्राट वाद (ए० आई० आर० १६३३ इलाहाबाद ६३०), 
में अभिनिर्धारित किया गया है कि वत अधिनियम में जो दण्डतीय है वह गोली' 
चलाने का आशय नहीं है वरन्‌ वास्तविक गोली चलाना है। इसी प्रकार का निर्णन्र 
गृहराम बनाम सम्राट वाद (ए० आई० आर० १६३१ सिन्ध १५६) में दिया गया 
था। इन दोनों पदों में इतना महत्वपूर्ण अन्तर होने के कारण यह आवश्यक है कि 
जब इस धारा के अधीन वाद चलाया जाए तो अभियोग पत्र में शब्दों का प्रयोग 
बड़ी सावधानी से किया जाए। यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि अभियोग शिकार 
खेलने का है या गोली चलाने का या दोनों का । 

धारा २६ (१) (#)--इस धारा के अधीन उन स्थानों में जहाँ हाथी परि- 
रक्षण अधिनियम १८७६ प्रवत्त नहीं है, इस प्रकार बताए गए नियमों के उल्लंघन में 
हाथियों का वध करना या उन्हें पकड़ना दण्डनीय है। अतः इस धारा के अधीन 
अभियोग साबित करने के लिए नियमों का अस्तित्व, उनका उल्लंघन करके हार्थ 
मारना या पकड़ता आदि का साबित करना पडेगा | 


आरक्षित वन प्र्रे 


दण्ड--धारा २६ (१) के विभिन्‍न खण्डों में वणित कार्यों के लिए अभियुक्त 
के सिद्धरोष होने पर वन को नुकसान पहुँचाने के कारण प्रतिकर के अतिरिक्त, 
जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निदिष्ट करे, अभियुक्त 
ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकता है या जुमाने से, जो 
पाँच सो रुएए तक का हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। दूसरे 
शब्दों में, अभियुक्त को सिद्धदोष करते वाला न्यायालय वन को होने वाले नुकसान 
के लिए प्रतिकर और अवध कार्यों के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड दे 
सकता है। सब राज्यों में दण्ड की सीमा वही है जो मूल अधिनियम में है परन्तु 
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने १६६४५ के मध्य प्रदेश अधिनियम सख्या ६ के द्वारा 
कारावास की अधिकतम अवधि एक वर्ष और जुमतिे की अधिकतम राशि एक हजार 
रुपए कर दी है । 

प्रतिकर के सम्बन्ध में यहु जानना आवश्यक है कि वह सिद्धदोष करने वाला 
न्यायालय ही निदिष्ट कर सकता है। अन्य किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर का 
आदेश देना विधि विरुद्ध है। मठरू खाँ बनाम राज्य सरकार बाद (इलाहाबाद 
लॉ जरनल १६६० पृष्ठ ५६०) के निर्णय में कहा गया है कि वन अधिनियम की' 
धारा २६ अपील न्यायालय को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की कोई शक्ति प्रदान 
हीं करती । प्रयुक्त शब्द 'सिद्धरोष करने वाला न्यायालय” है और इसलिए केवल 
विचारण करने वाला न्यायालय ही सिद्धदोष करने वाला न्यायालय हो सकता है। 
परन्तु यदि यह भी मान लिया जाए कि वे सब न्यायालय जो अभियुक्त की दोषसिद्धि 
का समर्थन करते हैं वे सिद्धदोष करने वाले न्यायालय पद में समाविष्ट हैं तब भी' 
विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माते के अतिरिक्त अपील न्यायालय द्वारा 
अ्रतिकर लगाने वाला आदेश दण्डादेश की वृद्धि की कोटि में आएगा और दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की धारा ४२३ के अधीन अपील न्यायालय की अधिकारिता के स्पष्ट रूप से 
बाहर होगा । 

धारा २६ (३)--इस धारा के अनुसार जब कभी आरक्षित वन में जानबूझकर 
या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई गई हो तब राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ऐसे 
बन में या उसके किसी प्रभाग में चरागाह या वन-उपज के सब अधिकारों का प्रयोग 
उतनी कालावधि के लिए जितनी वहु ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा। यह धारा 
२६ (१) के अधीन दिए गए दण्ड के अतिरिक्त हो सकता है। बिहार सरकार ने 
एक संशोधन द्वारा राज्य सरकार की अधिकारों के प्रयोग को निलम्बित करते की 
शक्ति आग के अतिरिक्त वन-उपज की विस्तृत चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में भी . 
लगाने के लिए कर दी है परन्तु चोरी की घटनाओं के फलस्वरूप निलम्बित होने 
वाला अधिकारों का प्रयोग केवल चार वर्ष से अनधिक कालावधि का हो सकता है । 

धारा २७--( १) राज्य सरकार राजपतन्न में अधिसूचना हारा निदेश दे सकेगी 
ईक इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका कोई प्रभाग, ऐसी 


धर भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 
अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जाएगा। 

(२) इस प्रकार नियत तारीख से ऐसा वन या उसका प्रभाग आरक्षित वन 
नहों रह जाएगा, किस्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोई हों) जो निर्वापित हो गए हैं, 
ऐसे न रहने के परिणामस्वरूप पुनरुज्जीवित नहीं हो जाएँगे। 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश सरकार ने मूल अधिनियम की' धारा २७ के पदचात्‌ इण्डियन 
फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १२ के द्वारा निम्त- 
लिखित नई धारा जोड़ दी है : 

२७-क इसमें इसके पूर्व उपबन्धित के सिवाय, इस अध्याय द्वारा या इसके 
अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के उपयोग में किया गया कोई कार्य, दिया गया कोई 
आदेश, या जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं 
किया जाएगा । 


अध्याय ३ 


ग्रास वत्त 


वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित “इण्डियन फॉरेस्ट एण्ड 
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टर्भीनॉलौजी' के अनुसार ग्राम वन राज्य सरकार वह बन है जो 
भारतीय वन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम समुदाय को समनुदेशित 
(35४89) कर दिया गया है। भारतीय वत्त अधिनियम १६२७ के अध्याय ३ में 
ग्राम वन गठित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। उसकी धारा २८ के' अधीन अधि- 
सूचना निकालने के बाद कोई बन ग्राम वन बनता है। अतः दूसरे शब्दों में, ग्राम बन 
राज्य सरकार का वह्‌ वन है जिस पर अपने अधिकार राज्य सरकार ने भारतीय 
वन अधिनियम, १६२७ फी धारा २८ के अधीन किसी ग्राम समुदाय को समनुदेशित 
कर दिए हैं । 

ग्राम वन बनाने का उहेश्य--१९५२ की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गाम- 
व॒ों का गठन तथा सरक्षण मुख्य रूप से गाँवों की आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए किया जाता है। वे ग्रामवासियों की घर तथा कृषि उपकरणों के लिए छोटे 
आकार का प्रकाष्ठ, ईंधन, चराई तथा अन्य वन-उपज(जैसे बाड़ के लिए कांटे, खाने 
के लिए कन्द तथा फल, औषधि के लिए जड़ी-बूटी आदि) सम्बन्धी आवश्यकता पूरी 
करते हैं। 

ग्राम वन बनाए जाने के लिए अपेक्षित गुण--भ।रतीय वन अधिनियम १६२७ 
की धारा २८ के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन से ग्राम वन बना सकती है। 
इसलिए ग्राम वन बनाए जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षित गुण उस वन का और- 
क्षित वन होना है परन्तु उत्तर प्रदेश में इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन)अधि- 
नियम १६६० की धारा २ के द्वारा मुल अधिनियम में संशोधन करके आरक्षित वन 
के अतिरिक्त संरक्षित वन या सरकार के अन्य वन (जो अभी तक अवर्गक्षित हों) से 
भीग्राम वन बनाया जाना अनुज्ञात कर दिया गया है। ग्राम वन बनाए जाने के लिए 
दूसरा अपेक्षित गुण यह है कि उसमें केवल उसी ग्राम के अधिकार होने चाहिए जिसे 
उस वन्त का अधिकार समनुदेशित किया जा रहा है। यदि उसमें किसी अन्य ग्राम- 
वासियों के अधिकार होंगे तो विधिक कठिनाई हो जाएगी । 
ग्राम वन सम्बन्धी उपबन्ध 

धारा २८--( १) राज्य सरकार किसी ऐसी भूपि के प्रति या उस पर, जो 
आरक्षित वन फर दी गई है, अधिकार किसी प्राम समुदाय को समनुदिष्ट कर 


५६ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


सकेगी और ऐसा सम्रतदेशन रह कर सकेगी। इस प्रकार सपनुदेशित सब बन ग्राम- 
वन कहताएँगे। 

(२) जिम ग्राम समुदाय को ऐसा समनुद्शन किया गया है उस ग्राम समुदाय 
के लिए इभारती लकड़ी या अन्य बन-उपज या चरागाहु का उपबन्ध जिन हात्तों के 
के अधीन फिया जा सकेगा, उन्‍हें ऐसे वन के संरक्षण और सुधार के लिए, उनके 
कतंव्यों को बिहित करते वाले नियम राज्य सरकार ग्राम्त बनों के प्रबन्ध को 
विनियमपित करने के लिए बना सकेगी । 

(३) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से सम्बद्ध हैं, 
वहाँ तक (जहाँ तक कि वे इस प्रकार बनाए गए सब नियमों से असंगत नहीं हैं), 
ग्राम्त बनों को लाग होंगे । 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधिनियम १६६० के द्वारा मूल अधिनियम की धारा २८ (१) में आरक्षित 
बन कर दी गई है के बाद संरक्षित वन घोषित कर दी गई है या जो सरकार के 
वन हैं" और अन्त में और उपधारा (२) के अधीन बने नियमों के अध्यधीन रहते 
हुए, आरक्षित वनों, संरक्षित वनों या सरकार के वनों से सम्बन्धित इस अधिनियम 
के सब्र उपबन्ध, यथास्थिति, उनको लागू होंगे! शब्द जोड़ दिए हैं और उपधारा (३) 
निकाल दी है। 

प्रन्‍प्तै वन बनाने की प्रक्रि[--ग्राम वतन बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। 

ज्य सरकार ग्राम वन बनाने का विनिश्चय कर केवल एक अधिसचना निकाल कर 
उस वन पर राज्य प्रकार के अविकार किसी ग्राम समुदाय को समनुदिष्ट कर देती 
है ओर तब वह वन ग्राम वन कहलाने लगता है 

ग्राप्न जनों का संरक्षण और सुधार--ग्राम वनों से केवल वर्तमान ग्राम- 
समुदाय वी ही नहीं वरन्‌ उनकी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की 
अपेक्षा की जाती है। अतः यह आवश्यक है कि उतका प्रवन्ध वैज्ञानिक ढंग से हो 
ओर सरकार उनकी दशा के प्रति सजग रहे । ऐसे वर्नों के लिए सरकार को नियम 
बनाने का अधिकार भारतीय वन ज़धिनियम १६२७ की धारा २८ की उपधारा (२) 
में मिला है। राज्य सरकार उन वनों के संरक्षण और सुधार की दृष्टि से सम्बन्धित 
ग्राम समुदायों के कर्तव्यों को और उन शर्तों को जिनके अधीन, वह ग्राम समुदाय 
जिसे वह वनः समनुंदेशित किया गया है, इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज अभि- 
प्राप्त कर सकता है, विहित करते हुए उन वनों के प्रबन्ध को विनियमित करने के 
लिए नियम बना सकती है। इसके साथ-साथ भारतीय वन अधिनियम के उस वन 
से, जिसमें से प्राम वन बनाया गया है, सम्बन्धित उपबन्धों को भी, जहाँ तक वे 
विशेष रूप से बनाए गए नियमों से असंगत न हों, उन पर लागू करने का प्रावधान 
धारा २८ (३) में किया गया है| 

प्रतभ्ष वनों का वित्तीय प्रबन्ध--ग्राम वनों का प्रबन्ध लाभ के लिए नहीं किया 


ग्राम वन प्७ 
जाता । उनका मुख्य और एक मात्र उद्देश्य तो ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को 

नन्‍त काल तक पूरा करना है। फिर भी उन्हें अन्य कर-दाताओं पर बोझ नहीं 
बनाया जा सकता। अतः उनके प्रबन्ध तथा संरक्षण में होने वाला व्यय उनसे 
मिलने वाली उपज से निकाला जाता है। राजस्व के सामान्य स्रोत ग्राम बन में हुए 
अपराधों के जुमनि तथा अतिरिक्त वन-उपज या ऐसी वन-उपज जो ग्रामवासी 
काम में नहीं लाते हैं, की बिक्री हैं । ग्राम समुदाय प्रति वर्ष प्रत्येक खेत या खेत समुह 
की दी जाने वाली वन-उपज निर्धारित कर लेते हैं। वन के वैज्ञानिक प्रबन्ध से 
जितनी वन-उपज मिलती है, वह उनमें निर्धारित रीति से बाँठ दी जाती है और 
शेष बेच दीजाती है। समस्त आय में से प्रबन्ध तथा अन्य व्यय देने के बाद जो 
बचता है वह राजस्व के रूप में जमा कर दिया जाता है और वनों की उत्पादन क्षमता 
बढ़ाने में उपयोग में लाने के बाद ग्राम समुदाय के सामूहिक लाभ के कार्यों पर, जैसे 
पाठशाला या स्कूल का निर्माण, सड़कों या पुलों का निर्माण, पंचायतघर या 
ओऔषधालय का निर्माण, व्यय किया जाता है । 

समनुदेदन के रह करने की शक्ति---यदि राज्य सरकार यह देखती है कि सब 
प्रकार के नियमों के होते हुए भी ग्राम समुदाय वन का प्रबन्ध ठीक नहीं कर रहा तो 
वह अधिनियम की धारा २८ (१) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर समनुदेशन रहकर 
वन का प्रबन्ध ग्राम समुदाय से वापिस ले सकती है । 
आरक्षित बन ओर ग्राम बन में अन्तर 

() आरक्षित वन उस वन-भूमि या बंजर-भूमि को बनाया जा सकता 
है जो सरकार की सम्पत्ति हो या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार हो 
या जिसकी पूरी वन-उपज या उसके किसी भाग की सरकार हकदार हो । इसके 
विपरीत मूल अधिनियम के अनुसार ग्राम वत उस वन से बनाया जाता है जो आरक्षित 
वन हो । 

(॥) आरक्षित वन गठन की प्रक्रिया लम्बी है, उसमें अधिकारों की अवधारणा 
और जांच के साथ-साथ उनकी पूर्णतः या भागतः मंजूरी के बारे में भी विनिश्चय 
किया जाता है और तब परिनिर्भित सीमा स्तम्भों से सीमा बना दी जाती है॥ इसके 
विपरीत ग्राम वन गठत की प्रक्रिया सरल तथा संक्षिप्त है। राज्य सरकार अपने 
अधिकार ग्राम समुदाय के समनुदेशित करने वाली अधिसूचना निकालती है और बह 
वन ग्राम वन बन जाता है | 

(॥) आरक्षित वन का प्रबन्ध सरकार करती है। इसके विपरीत ग्राम वन का 
प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राम समुदाय द्वारा किया 
जाता है। 

((५) आरक्षित वन में स्वामित्त और कब्जा राज्य सरकार का होता' है। 
ग्राम बन में स्वामित्व सरकार का और कब्जा ग्राम समुदाय का होता है । 

(५) आरक्षित वन में विभिन्‍न ग्रामों के निवासियों के अधिकार हो सकते हैं । 


भ्र्द भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


इसके विपरीत ग्राम वन में केवल उसी ग्राम के अधिकार होते हैं जिसे वह समनुदेशित 
किया गया है। 

(४४) आरक्षित वन में राजस्व सरकार का होता है परल्तु ग्राम वन में वह 
ग्राम समुदाय का होता है। 

(शा) आरक्षित वत की विधिक स्थिति आपेक्षाकृत अधिक स्थायी ह परन्तु 
ग्राम वन की स्थिति उतनी स्थायी नहीं; उसका अस्तित्व तो राज्य सरकार के 
प्रसादानुसार होता है। 


अध्याय ४ 


संरक्षित वन 


(?९70९८९४ [07€४) 


इण्डियन फॉरेस्ट एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टर्मीनॉलौजी के अनुसार, संरक्षित वन 
वह विधिक पद हैं जो भारतीय वन अधिनियम के अध्याय ४ के उपबन्धों के अधीन 
सं।मित माता के संरक्षण के अध्यधीन रहने वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। 
दूसरे शब्दों में, संरक्षित वन वह बन है जो भारतीय अधिनियम १६२७ की धारा २६ 
के अधीन संरक्षित बन घोषित किया गया है और जिसमें सीमित मात्रा का संरक्षण 
प्रदान करने के उह्ृश्य से उस'अधिनियम के अध्याय ४ के उपबन्ध लाग होते हैं । 


संरक्षित वन सम्बन्धी वन अधिनियम की विभिन्‍न धाराएँ 

धारा २९--(१) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना हारा घोष्ति कर 
सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध किसी वन-भूमि या बंजर-भूमि को, जो आरक्षित 
बन में सम्मिलित नहीं है किन्तु जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का 
साम्पत्तिक अधिकार है या जिसकी सम्पूर्ण बन-उपज या उसके किसी भाग की सरकार 
हकदार है, लागू हैं । 

(२) ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वतन भूमि और बंजर भूमि संरक्षित 
बन' कहलाएगी । 

(३) जब तक कि अधिसूचना में समाविष्द वन-भूमि या बंजर-भूमि में या 
उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार को जाँच 
नहीं कर ली ज!ती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी रीति से, 
जेसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, 
तब तक ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। जब तक कि प्रतिकूल साबित 
न कर दिया जाए, ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारण। की जाएगी कि वह 
शुद्ध है: 

परन्तु यदि किसी वन-भूमि या बंजर-मूमि की बाबत राज्य सरकार यह 
समझती है कि ऐसी जाँच और अभिलेख आदद्षयक है, किग्तु उनमें इतता समय लगेगा 
कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जाएँगे, तो राज्य सरकार ऐसी 
जाँच और अभिलेख के लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर 
सकेगी, किस्तु इससे किन्‍्हों व्यक्तियों या समुदायों के विद्यमान अधिकार कम या 
प्रभावित नहों होंगे । 


६० भारतीय वतन अधिनियम मीमांसा 
टिप्पणी--इस धारा में उन भूमियों का जो संरक्षित वन बनायी जा सकती 
हैं तथा संरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया का वर्णन है। धारा २६ (१) में उन भूमियों 
का वर्णन है जो संरक्षित वन बनायी जा सकती हैं। उस वर्णन से स्पष्ट है कि जो 
भूमियाँ आरक्षित वतन बनायी जा सकती हैं वही संरक्षित वन भी बनायी जा सकती 
हैं। तब यह प्रशइन स्वाभाविक है कि फिर वे संरक्षित क्‍यों बनायी गयीं ? इसका एक 
क्रारण तो यह था कि जिन वनों पर ग्रामवासियों के अधिकारों का भार बहुत अधिक 
था, उनको आरक्षित वन बनाना लाभप्रद नहीं था। फिर उन्तको उनके भाग्य पर 
छोड़ना भी ठीक नहीं था क्योंकि उनकी दशा खराब होती जाती। अतः उन्हें संरक्षित 
बन बना दिया गया । इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह था कि आरक्षित वन बनाने 
की प्रक्रिया जटिल तथा बहुत समय तथा धन लगाने वाली है। वनों के संरक्षण के 
प्रारम्भिक काल में जब सरकार यह निश्चित न कर पाई कि कितने वन को आरक्षित 
किया जाए तो उसने महत्वपुर्ण तथा कम भार वाले वनों को आरक्षित वन बनाया 
और शेष को संरक्षित वन। यह वास्तव में, जैसा कि १८९४ की वन नीति में कहा 
गया है, एक अनन्तिम (|०शंअंणा॥) व्यवस्था थी। इस प्रकार संरक्षित वन बनाने 
का एक उद्देश्य तो यह था कि आरक्षित वतन के बाहर सरकार के वन और बंजर- 
भूमियों के छास तथा विनाश को रोकना और दूसरा, आरक्षित वन बनाने में लगने 
वाले धन और समय को बचाना । 
धारा २६(३) में संरक्षित बत गठित करने की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश है। 
इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि संरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया का वर्णन बहुत संक्षिप्त 
है। इसका कारण यह है कि संरक्षित वन का गठन ही एक अनन्तिम तथा अन्तःकालीन 
[7०ा7ंप) व्यवस्था है। अतः ग्रामवासियों के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई स्थायी 
विनिश्चय तो करना नहीं होता; उनमें परिवर्तन सम्भव है। इसीलिए भारतीय वन 
अधिनियम में संरक्षित वन गठित करने की प्रक्रिया का निश्चित तथा स्पष्ट वर्णन 
भी नहीं है। धारा २९(३) में केवल यही लिखा है कि संरक्षित वन बनाने की अधि- 
पच्नना तब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक अधिसचना में समाविष्ट वन-भमि या 
प्ंजर-भमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और 
विस्तार की जाँच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य 
किसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर 
लिया जाता । परन्तु यदि किसी वन-भूमि या बंजर-भूमि की बाबत राज्य सरकार यह 
समझती है कि जाँच करने और अभिलेख बनाने में इतना समय लग जाय्गा कि इस 
बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जाएँगे तो राज्य सरकार ऐसी जाँच 
और अभिलेख के लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती 
है। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किन्‍्हीं व्यक्तियों या 
समुदायों के विद्यमान अधिकार कम या प्रभावित न हों। सारांश यह है कि राज्य- 
सरकार कम व्यय में एक साधारण-सा सर्वे और अधिकारों की जाँच करवा कर 


सरक्षित वन ६ 


राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संरक्षित वन घोषित कर देती है । 

धारा ३०--राज्य सरकार राजपन्न में अधिसूचना द्वारा-- 

(क) संरक्षित बन सें के किनहीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग को अधिसूचना हारा 
नियत तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी; 

(ख) यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विभिर्दिष्ट ऐसे बन का 
प्रभाग तीस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए, जेसी राज्य सरकार उचित 
समझे, बन्द रहेगा ओर ऐसे प्रभाग पर प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकार, थदि कोई 
हों, ऐसी अवधि के दौरान निलस्बित रहेंगे, परर्तु यह तभी होगा जब कि ऐसे बन 
का शेष भाग इस प्रकार बन्द किए गए प्रभाग में निलम्बित अधिकारों के सम्थक 
प्रयोग के लिए पर्याप्त और युक्तियुवत रूप से सुविधाजनक स्थान सें हो; या | 

(ग) ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने या चूने था लकड़ी के कोयले 
को फूकने या ऐसे किसी वन में वन-उपज का संग्रहण करने या उस पर कोई 
विनिर्मारस अक्षिया करने या उसे हटाने और खेती, भवन निर्माण, पशुओं के गोल 
रखने या किसी अच्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे बन में कोई भूमि तोड़ना या साफ 
करना यथापूर्वोक्त नियत तारीख से प्रतिधिद्ध कर सकेगी । 

धारा ३१--कलक्टर धारा ३० के अधीन निकाली गई हर.अधिसूचना का 
स्थःनोय जनभाषा में अनुवाद अधिसूचना में समाविष्ट बन के आसपास वाले हर तगर' 
और ग्रास में सहजद्‌दय स्थान पर लगवाएगा। 

टिप्पणी--वन को केवल संरक्षित घोषित करने से हा उसका संरक्षण नहीं हो. 
सकता क्योंकि चुनी हुई महत्वपुर्ण वक्षों की सीमित संख्या में से लगातार वक्ष कटने 
से वह प्रजाति तष्ट और अनियंत्रित तथा लगातार भारी चराई से बब का अवहास 
हो सकता है । इसके अतिरिक्त कृषि के लिए लगातार भूमि साफ किए जाने से वन 
ही नष्ट हो सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि वक्षों को आरक्षित बनाने, वन 
को बन्द करने तथा वन उपज लेने आदि को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति सरकार को” 
दी जाए।धारा ३० में यही शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई हैं। इस धारा के खण्ड 
(क) में अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से” पद बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि 
वक्षों का आरक्षण किसी नियत- तारीख से होगा चाहिए और वह तारीख अधिसूचना 
में उल्लि खित होनी चाहिए। मोसलेम सरकार बन'भ्त सच्चाद बाद (ए० आई० आर७० 
१६२७ कलकत्ता ५१६) में अभिनिर्धारित किया गया कि जब धारा ३० (क) के 
अधीन निकाली गयी अधिसूचना उस तारीख को नियत नहीं करती जिससे वृक्षों का 
कोई वर्ग आरक्षित किया जाना है तो वह अधिसूचना विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है 
और ऐसी अधिसूचना द्वारा आरक्षित व्‌ क्षों के काटने के लिए धारा ३३ के अधीन : 
दोषसिद्धि अवध है । 

राजपत्र में निकाली गई प्रत्येक अविसूचना को पढ़ने की ग्रामवासियों से 
अपेक्ष। नहीं की जा सकती । अतः घारा ३१ के अधीन कलक्टर को ऐसी हर अधि- 
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“सूचना का स्थानीय जनभाषा में अनुवाद अधिसूचना में,समाविष्ट वन के पास वाले 
हर नगर ओर ग्राम में सहज दृश्य स्थान पर लगवाना चाहिए। 

धारा ३२--राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिए नियम 
बना सकेगी, अर्थात्‌-- 

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई, चिराई, संपरिवर्तित करना 
और हुटाना तथा संरक्षित वनों की वन-उपज का संग्रहण करना, विनिर्माण करना 
तथा उसका ह॒दाना, 

(ख) संरक्षित वनों के सामीष्य के नगरों और ग्रास्ों के निवासियों को अपने 
प्रयोग के लिए वृक्ष, इमारती लकड़ी या अन्य वत-उपज लेने के हेतु अनुज्ञप्तियाँ 
अनुदत्त करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वपस किया 
जाता, 

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिए ऐसे बनों में से वृक्षों या इमारती लकड़ी 
या बन-उपज को गिराने था हटाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियाँ प्रदान करना 
और ऐसे व्यक्तियों ह्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियाँ पेश और व।पस किया जाना, 

(घ) खण्ड (ख) और (ग) में वर्शित व्यक्तियों द्वारा ऐसे वक्षों को काटने 
या इसारती लकड़ी या वन-उपज को संगृहीत करने और हटाने की अनुज्ञा के लिए 
“किए जाने वाले संदाय, यदि कोई हों, 

(ड) ऐसे वक्षों, इमारती लकड़ी और उपज के बारे में उनके द्वारा किए 
जाने वाले अन्य संदाय, यदि कोई हों, और वे स्थान जहाँ ऐसा संदाय किया जाएगा, 

(च) ऐसे वनों में से होकर जाने वाली वन-उपज की परीक्षा, 

(छ) ऐसे बनों में खेती या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि की कटाई-सफाई 
ओर भूमि तोड़ना, 

(ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी और धारा ३० के अधीन आरक्षित 
व॒क्षों का आग से संरक्षण, 

(झ) ऐसे वनों में घास काटना और ढोर चराना, 

(अब) ऐसे बनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल 
विषेला करना और पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उत्त क्षेत्रों में जिनमें 
हाथी परिरक्षण अधिनियम, १८७६ प्रवृत्त नहों है, हाथियों का वध करना या 
बकड़ना, 

"न (5) धारा ३० के अधोन बन के किसी बन्द प्रभाग का संरक्षण और प्रबन्ध, 
और 

(5) धारा २६ में, निर्दशित अधिकारों का प्रयोग । 

टिप्पणी--इस धारा में राज्य सरकार को संरक्षित वनों के बारे में कतिपय 
निर्दिष्ट विषयों पर नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अतः सरकार केवल उन्हीं 
विषयों के बारे में नियम बना सकती है। यदि सरकार किसी ऐसे विषय के बारे में 
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नियम बनती है जिसका उल्लेख धारा में नहीं है या जो धारा में उल्लिखित कार्यों 
के अन्तर्गत नहीं आता तो वह नियम अधिकारातीत होता है। राज्य सरकार बनाम 
हीरालाल वाद (१६९५३ इलाहाबाद लॉ जरनल पृष्ठ २३०) के निर्णय में कहा 
गया कि धारा ३२(छ) के अनुसार सरकार संरक्षित वनों में खेती या अन्य प्रयोजनों 
के लिए भूमि की कठाई-सफाई और भूमि तोड़ने को विनियमित करने के लिए नियम 
बना सकती है। परल्तु मकान का निर्माण भूमि की कटाई-सफाई और भूमि तोड़ने 
के अन्तगंत नहीं आता । अतः यदि राज्य सरकार ते बिना अनुज्ञा संरक्षित वन में 
मकान बनाना नियम बताकर प्रतिषिद्ध किया है तो वह नियम अधिकारातीत है । 
नियम बनाते समय सरकार को यह ध्यान रखता चाहिए कि उनसे नागरिकों 
में भेदभाव न हो । धारा ३२(ग) के अनुसार राज्य सरकार को व्यापार के प्रयोजनों 
के लिए वन-उपज हटाने या निकालने के लिए अनुज्ञप्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध 
में नियम बनाने की शक्ति है परन्तु इसके अधीन एकाधिकार देने की शक्ति सरकार 
को नहीं है क्योंकि एकाधिकार देने से अन्य व्यक्तियों को जो व्यापार के लिए वन- 
उपज निकालना चाहें, एकाधिकार प्राप्त व्यक्ति से वन-उपज लेनी पड़ेगी और वह 
रायलटी से अधिक संदाय माँगेगा । इस प्रकार एकाधिकार से नागरिकों में भेदभाव 
होता है और यह संविधान के अनुच्छेद १९(६) के प्रतिकूल है। अतः स्रेन्द्रचन्ध 
दास बनाम संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा वाद (ए० आई० आर० १६६३ त्रिपुरा १४) में 
अभिनिर्धारित किया गया कि धारा ३२(ग) के अधीन एकाधिकार देने का नियम 
सरकार नहीं बना सकती । 
एक नीलाम के समय मध्य प्रदेश सरकार ने धारां ३२ के अधीन बनाए 
नियमों के अनुसार यह सूचित किया कि सरकारी वनों से ईंधन तथा महुआ संग्रहण 
करने के विशेषाधिकार के लिए सरकार ठेकेदारों पर बोली का ७.५% अधिभार 
प्रभारित करेगी । स्पष्ट ही है कि अधिभार सरकार तभी ले सकती है जब कोई 
ठेकेदार विशेषाधिकार का उपयोग करे। यदि ठेकेदार विशेषाधिकार का उपयोग नहीं 
करना चाहता तो उसे अधिभार देने के लिए वः्ध्य नहीं किया जा सकता । सुराजदीन 
लक्ष्मण लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद (ए० आई० आर० १६६० भ० प्र० १२६) 
में अभिनिर्धारित किया गया कि धारा ३२ जिसके अधीन नियम' बनाए जाते 
हैं सरकार को सब व्यक्तियों से इस प्रकार एक सामान्य उद्ग्रहण की शक्ति 
नहीं देती । 
धारा ३३-- जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, 
: अर्थात्‌+- 
(क) धारा ३० के अधीन आरक्षित किसी वक्ष को गिराएगा, परितक्षणश 
करेगा, छाँटेगा, छेवेगा या जलाएगा या ऐसे किसी वक्ष की छाल उत्तार डालेगा या 


पत्तियाँ तोड़ डलेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाएगा, 
(ख) धारा ३० के अधीन बल्ले किसी प्रतिषंध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई 
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करेगा या चने या लकड़ी का कोयला फूंकेगा या किसी वन-उपज का संग्रहण करेगा, 
उससे कोई विनिर्माण प्रज्िया चलाएगा, या उसे हटाएगा, 

(ग) किसी संरक्षित बन में, घारा ३० के अधीन वाले किसी प्रतिषंध के 
प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ गा था साफ़ 
करेगा, 

(घ) ऐसे वन को आग लगाएगा, या धारा ३० के अधीन आरक्षित किसी 
वक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, या ऐसे वन के बन्द 
किए गए किसी प्रभाग तक फल जाने से रोकने के लिए युक्तियुकत-पूर्ण पृवावधानी 
बर्ते बिना आग जलाएगा, 

(ह) ऐसे फिसी वक्ष या बन्द प्रभाग के सामीष्य में अपने द्वारा जलाई गईं 
किसी आग को जलता छोड़ देगा, 

(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा था किसी इसारती लकड़ी को इस 
प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुँचता है, 

(छ) पशुओं को ऐसे किसी वक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, 

(जु) धारा ३९ के अधीन बनाए गए किन्‍्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा, 
वह उस अवधि के लिए कार।वास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से 
जो पाँच सो रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा । 

(२) जब कभी संरक्षित वन में जानबूझ कर था घोर उपेक्ष। हारा आग 
लगाई जाती है, तब राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन 
कोई शास्ति लगाई गई है, निदेश दे सकेगी कि ऐसे बन में या उसके किसी प्रभाग में 
चरागाह था वत-उपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिए, जितनी 
वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा। 
संशोधन 

बिहार संशोधन--१६३५ के बिहार और उड़ीसा अधिनियम सं० € की 
धारा ३ के द्वारा उपधारा (२) के स्थान पर नीचे लिखी नई धारा प्रतिस्थापित 
की गई है : । 

. (२) जव कभी किसी संरक्षित वन में -- 

क) जानबुझ् कर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, या 

ख) वन-उपज की चोरी होती है और ऐसी चोरी, राज्य सरकार की 
राय में, इतने बड़े पैमाने पर है कि उससे ऐसे वन की भविष्य प्राप्ति 
को खतरा होता सम्भाव्य है, 

तब राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट 

किसी काय के लिए इस धारा के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई शास्ति 

लगाईं गयी है, निदेश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चरागाह या 

वन-उपज के किसी अधिकार का प्रयोग--- 
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(3) खण्ड (क) में वणित परिस्थितियों में, उतनी कालावधि के लिए जितनी 
बह ठीक समझती है, 

(॥) खण्ड (ख) में वणित परिस्थितियों में, उस कालावधि के लिए जो चार 
चर्ष परे अनधिक हो, 
निलम्बित रहेगा। 

मध्य प्रदेश संशोधन-- १६६५ के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० € की धारा ४ 
के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार ने मूल अधिनियम की धारा ३३ में नीचे लिखे संशोधन 
किए हैं : 

धारा ३३ की उपधारा (१) में-- 

() खण्ड (क) में 'ऐसे किसी वुक्ष' शब्दों के स्थान पर ऐसे किसी वृक्ष या 
बन-उपज' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; । 

(#) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात -- 

/ग) किसी संरक्षित वन में, धारा २० के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के 
प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या अन्य किसी प्रयोजन के लिए साफ करेगा या 
तोड़ेगा या किसी भूमि में खेती करता हैं या अन्य किसी रीति से खेती करने का 
प्रयत्व करता है; 

(॥) खण्ड (च) में 'खींचेगा' शब्द के स्थान पर हटाएगा शब्द प्रति- 
स्थापित किया जाएगा; और 

(९) 'जो छह मास तक की हो सकेगी या जुमने से जो पाँच सी रुपए तक 
का हो सकेगा' शब्दों के स्थान पर 'जो एक साल तक की हो सकेगी और जुमतनि 
से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

टिप्पणी--धारा ३३ में उन क यों का उल्लेख है जो संरक्षित वन में दप्डनीय 
हैं। उसमें कार्यों के साथ-साथ धारा ३० के अधीन निकाली गईं अधिसूचना या धारा . 
३२ के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन का भी उल्लेख है। ये दोनों धाराएं भी 
संरक्षित वत्त से सम्बन्धित हैं। अतः किसी कार्य को दण्डतीय साबित करने के लिए 
सबसे पहले यह साबित करना चाहिए कि अपराध-स्थल संरक्षित वन में है। किसी 
बन को सरक्षित वन साबित करने के लिए उसके सम्बन्ध में धारा २६ के अधीन 
निकाली गयी अधिसूचना प्रस्तुत करनी पड़ती है। यद्यपि धारा २६ के अधीन अधि- 
सूचन। निकल जाने से वन तो संरक्षित वन घोषित हो जाता है तथापि उसमें किया 
गया कोई कार्य अपराध तभी होता है जब वह धारा ३० के अधीन निकाली गईं अधि- 
सूचना मे घोषित बातों का या धारा ३२ के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन 
करता हो । धारा ३० की अधिसूचना के बारे में धारा ३१ के अधीन उसका अनुवाद 
सरक्षित वन के पड़ौस के प्रत्येक नगर और ग्राम में सहज दृश्य स्थानों में लगवाया 
जाना अत्यग्त आवश्यक है। यदि ऐसा न किया जाए तो अधिसूचना लगभग निष्फल 
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हो जाती है और उस अधिसूचना के उल्लंघन में किसी कार्य के लिए अभियुक्त को 
धारा ३३ के अधीन दण्ड नहीं दिया जा सकता। चन्दरमा प्रसाद सिश्रा बनाम बिहार 
राज्य वाद [१९६३ (१) क्रि० एल० जे० पटना १३४] में अभिनिर्धारित किया 
गया कि जहाँ अभियुक्त संरक्षित वन में धारा ३० के अधीन निकाली गयी अधिसूचना 
द्वारा प्रतिषिद्ध भूमि की तुड़ाई या सफाई के लिए आरोपित है तो अभियोजक को 
साबित करना चाहिए कि धारा २६ तथा ३० के अधीन अधिसूचनाएँ निकाली गई 
और धारा ३० के अधीन निकाली गयी अधिसूचना का स्थानीय जनभांषा में अनुवाद 
धारा ३१ में उपबन्धित रीति से कलक्टर द्वारा संरक्षित वन के पडौस के हर नगर 
और ग्राम में सहजदृश्य स्थानों में चिषकवाया गया । इस लिए जहाँ न तो ऐसा साक्ष्य 
हो और न निचले न्यायालय के निर्णय में ऐसा कोई निष्कर्ष है कि अभियुक्त को 
धारा २६ तथा ३० के अधीन निकाली गयी अधिसचनाओं का ज्ञान था, वहाँ अभि- 
युक्त की धारा ३३ (१) (ग) के अधीन दोषसिद्धि दूषित हो जाएगी और 
अपास्तनीय होगी । ऐसा ही निर्णय जानू खाँ बनाम राज्य सरकार बाद (ए० आई० 
आर० १६६० पटना २१३), बिहार राज्य बनाम मुन्शी कहार वाद (ए० आई० 
आर० १६६३ पंटना १६५) तथा साधूपात्र तथा अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (१९७० 
कटक एल० टी० ३६५) में दिया गया है । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखने 
योग्य बात है कि अधिसूचनाएँ लोक दस्तावेज हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 
७८ (सपठित धारा ६५) के अनुसार उनको प्रति राज्य सरकार के उस विभाग के मुख्य 
पदाधिकारी द्व-रा प्रमाणित होता चाहिए जिसने उन्हें निकाला है। जान खा बनाम 
राज्य सरकार वाद (ए० आई० आर० १६६० पटना २१३) में यह अभिनिर्धारित 
किया गया है कि अधिस चना की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में ली जा सकती है । 
ऐसी प्रति उस विभाग, जिसने अधिसूचना निकाली थी, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की 
जानी चाहिए। यह भी साक्ष्य में लिया जा सकता है यदि राजपत्र जिसमें अधिसूचना 
का सरकार के आदेश के अधीन छापा जाना तात्पथित है, न्यायालय के निरीक्षण के 
लिए पेश किया जाए । अतः धारा २६ तथा धारा ३० की अधिसूचनाओं को राज्य 
सरकार के वन विभाग के अध्यक्ष द्वारा और धारा ३१ के अधीन अनुवाद को 
कलक्टर द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए; अन्यथा जैसा ऊपर लिखा है कि, अधिसूचना/ 
अनुवाद की मूल प्रति न्यायालय को दिखाकर प्रमाणित भ्रति अभिलेख में देनी 
चाहिए । सारांश यह है कि धारा ३३ के अधीन किसी अभियुक्त को दण्डित कराने के 
लिए अभियोग सम्बन्धी अपेक्षित साक्ष्य के अतिरिक्त निम्नलिखित साक्ष्य भी अवश्य 
प्रस्तुत किया जाता चाहिए . 


(क) घारा ३० के प्रतिषेष के उल्लंघन में--(!) घारा २६९ के अधीन 
निकाली गयी अधिसूचना की मूल तथा प्रमाणित प्रति; (॥) अपराध-स्थल का उस 
अधिसूचना में समाविष्ट भूमि के अन्तर्गत होने का प्रमाण; (॥) धारा ३० के अधीन 
निकाली गईं अधिसूचना की मूल तथा प्रमाणित प्रति; और (४) घारा ३० की:अधि- 
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शपूचना के अनुवाद की प्रमाणित प्रति और उसके -धारा ३१ में - उपबन्धितः रीति से 
'चिपकवाए जाने का प्रमाण । 


(ख) धारा ३२ के तियमों के उल्लंधन में -- (।) धारा २६ के अधीन मिकाती 
गयी अधिसूचना की मूल तथा प्रमाणित प्रति; (#) अपराध-स्थल के उसःअधिसूचनों' 
में समाविष्ट भूमि के अल्तर्गत होने का प्रमाण; और (॥) धारा ३२ के अधीन निकाली 

“गई अधिस चना की मूल तथा प्रमाणित प्रति । हि 


धारा ३३ (१) (क)--इस घारा के अनुसार धाराः ३० के -अंधीन आरकिंत 
“किसी वक्ष का गिराता, परितक्षण करना, छाँटना, छेतना, जलाना; उसकी छाल 
उतारना, पत्तियाँ तीड़ना या अन्य किसी प्रकार का नुकसान दण्डनीय अपराध है । स्पष्ट 
ही है कि ये कार्य अपराध तभी हो सकते हैं जब वे धारा २६ के अधीन गठित संरक्षित 
बन में स्थित आरक्षित वक्ष पर किए गए हों । सम्राट बनास शेषागिरी राव विटठल 
“राब बाद (७ मुम्बई एल० आर० ४६२) में अभिनिर्धारित किया गया कि अपंदी जोत 
भूमि, जिसका वह लगान देता है, पर स्थित आरक्षित वक्ष के लिए अभियुक्त धारां 
(१) (क) के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वह भूमि, भूमि के उत 
वर्गों के अन्दर नहीं आती जिनको राज्य सरकार को धारा २६ के अधीन प्रदत्त शक्तिर्याँ 
लाग होती हैं। रूपदेव बनाम सम्राट बाद (११ ए० एल०- जे० ३४०) में अभि- 
निर्धारित किया गया है कि जब कोई व्यक्ति संरक्षित वन में प्रवेश करके आरक्षित 
जक्ष गिराता है तो वह वृक्ष गिराने के लिए वत अधिनियम की धारा ३३ (१) (क) 
और आपराधिक. अतिचार के लिए दण्ड संहिता की धरा ४४७--दोनों के अधीन 
दण्डित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि पंहले अपराध में दूसरा अपराध आवश्यक रूप 
से समाविष्ट है। जयलाल बनाम सरकार वाद [(६५५ एन० यू० सी० (पंजाब) 
१३८१] के निर्णय में कहां गया है कि धारा ३३ उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होतीं हैं. 
जो अपराध करते हैं या अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण (30०) करते हैं। वहूँ -- 
उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो फमं के सदस्य हों और यह न जानते हों कि ' 
किसी व्यक्तिविशेष ने उस वन में, जो फर्म ने सरकार से काम.करने के लिए लिया 
था, क्या किया । यदि उसने प्रतिकर देने के लिए लिखित कथन भी दिया हो तो भी 
वह अपराध स्वयं करने या अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करने की संस्वीकृति 
नहीं है। धारा ३३ (१) (क) के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, मजिस्टूंट 
के समक्ष उपसंजात (00८७) होने का बन्धपत्र निष्पादित कर देने पर; निम क्त 
किया जा सकता है । यह अपराध जमानतीय है। अब्दुल अजीज बनाम त्रिपुरा संघ - 
राज्य क्षेत्र बाद [१६६३ (१) कि एल० जे० ५५५] में अभिनिर्धारित किया गया 
है कि इस धारा के अधीन अपराध करते हुए व्यक्ति को प्लान्टेशन चौकीदार किसी 
वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार किए व्यक्ति को प्रतिरक्षा 
का कोई अधिकार नहीं है। ' | 
धारा ३३ (१) (ख)-इस धारा के अनुसार धारा ३० के अधीन निकाली 
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गई अधिसूचना में घोषित किए गए किसी प्रतिषेघ के उल्लंघन में संरक्षित वन में 
पत्थर खोदना, उसमें चूना या लकड़ी का कोयला फूँकना या किसी वन-उपज का 
संग्रहण करना, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाना या उसे हटाना दण्डनीय है । 

धारा ३३ (१) (ग)--इस धारा के अनुसार धारा ३० के अधीन तनिकालों 
गई अधिसूचना में घोषित किए गए किसी प्रतिषेध के उल्लंघन में किसी संरक्षित 
बन में किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ना या साफ करना दण्डनीय 
अपराध है। इस धारा का पद, 'धारा ३० के अधीन वाले प्रतिषेध के प्रतिकूल, बहुत 
महत्त्वपृर्ण है। इसका अर्थ यह है कि धारा ३० के अधीन अधिसूचना निकलने के 
बाद यदि पहली बार भूमि तोड़ी जाए तो वह दण्डनीय है। बिहार सरकार बनाम 
मुन्शी कहार वाद (ए० आई० आर० १६६३ पटना १६४५) में अभिनिर्धारित किया 
गया है कि घारा ३३ (१) (ग) में पद “किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के 
लिए तोड़ेगा या प्ताफ करेगा से धारा ३० की अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य 
अभिप्रेत है और इसका विस्तार उस भूमि पर खेती करने के प्रतिषेध पर नहीं है जो 
धारा ३० की अधिसूचना निकाले जाने से पूर्व ही तोड़ ली गई थी और खेती में लाई 
जा चुकी थो। थेपसिह बनाम सम्राट बाद [(ए० आई० आर० १६२७ इलाहाबाद 
७६७) में अभिनिर्षारित किया गया है कि वन अधिनियम की धारा ३० में भूमि 
तोड़ता या साफ करता दोनों शब्द लिखे हैं। यदि अधिसूचना में भूल से केवल 'भूमि 
तोड़ता लिखा है और 'साफ करना' शब्द छूट गया है तो अभियुक्त को भूमि साफ: 
करने के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता । 

धारा ३० (१) (घ)-इस धारा के अनुसार () संरक्षित वत को आग 
लगाना, और (7) घारा ३० के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, 
गिर गयी हो या गिराया गया हो या संरक्षित वन के बन्द किए गए किसी प्रभाग 
तक फल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त-पूर्ण पुर्वावधानी बरते बिना आग 
जलाना, दण्डनीय है । इनमें से प्रथम तो प्रत्यक्ष कार्य है और उसे साबित करता 
पड़ता है। दूसरे के सम्जन्ध में संरक्षित वनों के बाहर आग जलाने सम्बन्धी सरकार 
द्वारा बनाए गए नियमों का अस्तित्व, उतका विज्ञापन तथा उनका उल्लंघन करते 
हुए आग जलाना साबित करना पड़ता है । 

धारा ३३ (१) (४)--इस धारा के अनुसार संरक्षित बन में आरक्षित वक्ष' 
या उनके किसी बन्द प्रभाग के समीप जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देना 
भी दण्डतीय अपराध है । 

धारा ३३ (१) (च)--इस धारा के अनुसार अपने अधिकारों के प्रयोग में 
गिराये जा रहे वृक्ष से या उसकी इमारती लकड़ी को खींचने से संरक्षित वन के 
किसी आरक्षित वक्ष को नुकसान पहुँचाना दण्डनीय अपराध है । 

धारा ३३ (१) (छ)-इस धारा के अनुसार अपने पशुओं को संरक्षित वन 

, गे किसी आरक्षित वृक्ष को नुकसान पहुँचाने देना दण्डनीय अपराध है। 
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धारा ३३ (१) (ज)--इस धारा के अनुसार धारा ३३ के अधीन बनाए 
गए नियमों का अतिलंघन दण्डनीय है। अतः सर्वप्रथम धारा ३४ के अधीन बनाए गए 
नियमों का अस्तित्व तथा सम्बन्धित व्यक्यों को उनकी जानकारी साबित करने के 
बाद उनका अतिलंघन साबित करना चाहिए। 

दण्ड--धारा ३३ (१) के अनुसार ऊपर वणित अपराधों के लिए दोषसिद्ध 
'होने पर अभियुक्त को उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो 
सकती है, या जुमाने से जो पाँच सौ रुपए तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया 
'जा सकता है। सब राज्यों में दण्ड की सीमा वही है जो मूल अधिनियम में है परन्तु 
अध्य प्रदेश सरकार ते १६६४५ के मध्य प्रदेश अधिनियम संखझुया € के द्वारा कारावास 
की अधिकतम अवधि एक वर्ष और जुर्माते की अविकतम सीमा एक हजार रुपए 
कर दी है। इस धारा में आरक्षित वन से सम्बन्धित धारा २६(१) के समान 
प्रतिकर दिलाने का उल्लेख नहीं है। सम्राट बनाम करियाना हुलिसस्ना वाद 
पद मुम्बई लॉ जरनल ६८७) में अभिनिर्धारित किया गया कि संरक्षित वनों के बारे 
में नुकसानो के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का नं तो अधिनियम में और न 
'उसके अधीन बने नियमों में कोई उपबन्ध है। अतः संरक्षित वनों से सम्बन्धित 
अपराधों के लिए प्रत्तिकर न्यायालय नहीं दिला सकता। 

धारा ३३ (२)--इस धारा के अनुसार जब कभी संरक्षित वन में जानबुझ- 
कर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब राज्य सरकार, इस बात के होते 
हुए भी कि धारा ३३(१) के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निदेश दे सकती है 
'कि ऐसे वन था उसके किसी प्रभाग में चरागाह या वन-उपज के किसी अधिकार का 
प्रयोग उतनी अवधि के लिए, जितनी वहु ठीक समझे, निलम्बित रहेगा। त्रिहार 
'सरकार ने इस शक्ति को आग के अतिरिक्त वन-उपज की विस्तृत चोरी के लिए भी 
लगा दिया है पर चोरी की घटनाओं के कारण अधिकारों के प्रयोग का निलम्बन चार 
वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए हो सकता है ।' 

धारा ३४--इस अध्याय की किसी बात, के बाबत यह नहीं समझा जाएगा 
“कि वह ऐसे किसी कार्य का प्रतिषंध करती है जो वत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा 
से या घारा ३२ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है या जो धारा 
२६ के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के प्रयोग में घारा ३० के अधीन बन्द 
किए गए किसी वन के प्रभाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में 
“जिनका प्रयोग धारा ३३ के अधीन निलस्बित किया गया है, किए जाने के अलावा 
किया गया है । 
संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६६४५ के मध्य प्रदेश अधि- 
“नियम संख्या ६ की घारा ६ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा ३४ 
के बाद नीचे लिखी नई धारा जोड़ दी है: 


७० भारताय वन अधिनियम मीमांसा' 


३४-क- (१) राज्य सरकार राजपतन्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी 
कि इस अधिनियम के अधीन संरक्षित वन या उसका कोई प्रभाग, उस निमित्त ऐसी 
अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से संरक्षित वन नहीं रह जाएगा । 

(२) इस प्रकार नियत तारीख से, ऐसा वन या उसका प्रभाग संरक्षित वन 
नहीं रह जाएगा किन्तु उसमें वे अधिकार, यदि कोई हों, जो निर्वापित हो गए हैं, 
ऐसे न रहने के परिणामस्वरूप पुनरुज्जीवित नहीं हो जाएंगे । 

टिप्पणी--मूल अधिनियम की धारा ३४ में उन परिस्थितियों का वर्णन है 
जिसमें संरक्षित बन में किए गए कार्य दण्डनीय नहीं होते--() वन अधिकारी 
की लिखित अनुज्ञा से किए गए काये; (7) धारा ३२ के अधीन बनाए गए नियमों 
के अनुसार किए गए कार्य; और (7) धारा २९ के अधीन अभिलिखित किसी 
अधिकार का प्रयोग यदि वह धारा ३० के अधीन बन्द किए गए किसी प्रभाग से 
सम्बन्धित न हो; या जिनका प्रयोग धारा ३३ के अधीन निलम्बित न किया हो | 

मूल अधिनियम में यह घोषित करने की, कि अमुक वन संरक्षित वन नहीं 
रहा, शक्ति नहीं है परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने एक संशोधन करके यह शक्ति 
लेलीहै 
आरक्षित वन तथा संरक्षित वन में अन्तर 

6) आरक्षित वन उस वन-भूमि या बंजर-भूमि को बनाया जा सकता है जो 
सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या जिसकी” 
पूरी वन-उपज या उस उपज के किसी भाग की सरकार हकदार है। संरक्षित वन 
भी ऐसी ही भूमियों से बनाया जाता है यदि वे किसी आरक्षित वन में समाविष्ट न 
हों। इस प्रकार संरक्षित वन आरक्षित वन के रूप में गठित किया जा सकता है' 
परन्तु आरक्षित वन संरक्षित वन नहीं बनाया जा सकता । 

(0) आरक्षित वन लगभग दो माह बाद की उस नियत तारीख से बनता है 
जो धारा २० के अधीन निकाली गईं अधिसचना में लिखी हो। इसके विपरीत 
संरक्षित वन अधिसूचना की तारीख से ही बन जाता है। इसके लिए कोई तारीख 
नियत नहीं की जाती। 

(7) आरक्षित बन बनाने की अधिसचना का स्थानीय जनभाषा में अनुवाद 
अस्थापित आरक्षित वन के पड़ौस में हर नगर और ग्राम में कराना अधिनियम द्वारा” 
अपेक्षित है परन्तु संरक्षित वन के लिए यह आवश्यक नहीं है । 

(४) आरक्षित वन बनाने की अधिसूचना धारा २० के अधीत तब निकाली 
जाती है जब अधिकारों के सब दावों का निपटारा हो चुका हो, उन आदेशों के विरुद्ध 
की गई अपीलों का निपटारा हो चुका हो और प्रस्थापित आरक्षित वन में सम्मिलित 
की जाने वाली प्राइवेट भूमि, यदि कोई हो, का अर्जन हो चुका हो। इसके विपरीत 
संरक्षित वन बनाने की अधिसूचना धारा २६ के अधीत अधिकारों के दावों की जाँच 
- लम्बित रहते हुए भी निकाली जा सकती है, यदि राज्य सरकार को देर के कारण 
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अपने अधिकारों के खतरे में पड़ने का भय हो। इस प्रकार जहाँ आरक्षित वन 
प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के दावों का पृर्णझूप से निपटारा किए बिना नहीं 
, बनाया जा सकता, संरक्षित वन कुछ दक्शाओं में अधिकारों के दावों की जाँच लम्बित 
रहने पर भी बनाया जा सकता है । 

(४) आरक्षित वन में केवल अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच होती है 
परन्तु संरक्षित वन में सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच होती है । 
आरक्षित वन के सम्बन्ध में यह जाँच बहुत विस्तार से होती है और उन पर किए 
गए आदेशों को सिविल न्यायालय के आदेशों का बल होता है। इसके विपरीत 
संरक्षित वन में यह जाँच विस्तृत नहीं होती और न उसे सिविल न्यायालय के निर्णय 
का बल मिलता है । 

(४) आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया में अधिकारों के दावों पर वन 
व्यवस्थापन अधिकारी का आदेश या उसके विरुद्ध अपील पर पारित आदेश केवल 
राज्य सरकार के पुतरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होता है परल्तु संरक्षित वन 
के सम्वन्ध में अधिकारों के अभिलेख के बारे में केवल यह उपधारणा की जाती है कि 
वह शुद्ध है जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए अर्थात्‌ उसमें परिवततेंन 
किया जा सकता है। क्‍ 

(शा) आरक्षित वन बनाने की प्रक्रिया में धारा ४ के अधीन अधिसूचना 
निकाले जाते ही नये अधिकारों के प्रोदभूत होने पर रोक लग जाती है परन्तु 
संरक्षित वन में ऐसी व्यवस्था नहीं है । 

(शा) आरक्षित वन में अधिकारों के दावे पुर्णतः या भागत: मंजूर या खारिज 
शझिए जाते हैं परन्तु संरक्षित वन में वे उसी प्रकार अभिलिखित कर लिए जाते हैं । 

(9) आरक्षित वन में अधिकारों के प्रयोग से अभिप्राप्त इमारती लकड़ी, उस 
मात्रा के सिवाय जो धारा १४ के अधीन अभिलिखित आदेश में मंजूर की गई हो, 
बेची या वस्तु विनिमय नहीं की जा सकती परल्तु संरक्षित वन में ऐसा कोई निबन्धन 
नहीं है । 

(0 आरक्षित वन में वत सम्पदा का संरक्षण अपनी चरम सीमा पर रहता 
है। उससमें प्रत्येक कार्य जो विशेष रूप से अनुज्ञात नहीं है, अपराध है। इसके 
विपरीत, संरक्षित वन में कोई कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह प्रतिषिद्ध 
नहो। । 
(४) आरक्षित वन में धारा २० के. अधीन अधिसूचना निकालने से पहले 
उसकी सीमाएँ परिनिर्भित सीमा-चिन्हों द्वारा निश्चित कर दी जाती हैं। इसके 
विपरीत संरक्षित वन में सीमांकन सस्ते ढंग से कर दिया जाता है। उसमें सीमा- 
चिह्न परिनिर्ित नहीं किए जाते । 

(व) आरक्षित वन में किए गए अपराध संज्ञय होते हैं अर्थात्‌ उनमें अभि- 
युक्त वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। संरक्षित वन में धारा २०(ग) 
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के अधीन प्रतिषिद्ध कार्यों से सम्बन्धित अपराधों से भिन्‍न अन्य सब अपराध असंज्ञेय 
होते हैं । ह 

(पा) आरक्षित वन में किसी व्यक्ति दवरा किया अतिचार अपराध है परच्तु 
संरक्षित वन में यह अपराध नहीं है । 

(५) आरक्षित वन में किए गए अपराधों के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय 
कारावास, या जुर्माना या दोनों दण्डों के अतिरिक्त वन को हुए तुकसान के लिए 
प्रतिकर देने का निदेश दे सकता है। परन्तु संरक्षित वन के अपराधों के सम्बन्ध में 
प्रतिकर नहीं दिलाया जा सकता । | 


जाध्याय ४ 
सरकार की सम्पत्ति से भिन्‍न वन 
और भूमियों पर नियंत्रण 


बनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष महत्त्व के कारण सरकार को उन वनों 
और बंजर-भूमियों के संरक्षण का भी ध्यान रखना पड़ता है जो सरकार की सम्पत्ति 
'न हों। यदि उनके संरक्षण का ध्यान न रखा जाए तो उनके नष्ट होने के परिणाम- 
स्वरूप होने वाले मृदाक्षरण तथा बाढ़ों से अनेकों देशवासियों का जीवन सकट में 
पड़ जाता है। वर्षा ऋतु की अनिष्टकारी बाढ़ें अधिकांशत: सरकारी वनों के बाहर 
प्राइवेट वनों तथा बंजर-भूमियों के कुप्रबन्ध या दुरुपयोग का परिणाम होती हैं । 
उनके द्वारा बहाई गयी भिट्टी तथा पत्थर, जलविद्युत्‌ परियोजनाओं में विशाल 
धनराशि व्यय कर के बनाए गए जलाशयों को भर देते हैं, नहरों की सिंचाई क्षमता 
कम कर देते हैं और नदियों के तटबन्धों को त्तोड़ कर क्षि भूमि को नष्ट कर देते 
हैं । सारांश यह है कि आरक्षित तथा संरक्षित वनों के बाहर प्राइवेट वन और बंजर- 
भूमियों का दुरुपयोग राष्ट्रीय जीवन को अस्त-ब्यस्त कर देता है। अतः विधि बना 
कर उसका नियंत्रण आवश्यक है। 
सरकार की सम्पत्ति से भिन्‍न वन ओर भर्तियों पर नियंत्रण के सम्बन्ध में 
उपबन्ध 

धारा ३५-- (१) रज़्य सरकार राजपत्र में अधिसूचता द्वारा किसों वन 
या बंजर-भभि में (क) खेती के लिए भूमि तोड़ना था साफ करना, (ख) ढोर 
चराना, या (ग) वनस्पति को जलाना था उसे साफ करना, उस सूरत में विनियसित 
या प्रतिबिद्ध कर सकेगी जिसमें कि ऐसा विनियमन या प्रतिषेध निम्नलिखित 
अ्योजतों में से किसी के लिए श्रावश्यक प्रतीत होता है, अर्थात्‌ -- 

(0) आँधी, तेज वायु, लुढ़कते पत्थरों, बाढ़ और हिसानी से संरक्षण; 

00) पहाड़ी भू-भागों को शिखरों और ढलानों और घादियों पर मृदा का 
परिरक्षण, भूमि-स्खलन या खादर और वेगधारा के बनने को .रोकना, या कढाव 
या उस पर बाल, पत्थर या बजरी के जमाव से भूमि का संरक्षण; 

(॥) झरनों, नदियों और तालाबों सें जलपूर्ति बनाए रखना; 

(0) पथों, पुलों, रेलों ओर संचार के अन्य मांगों का संरक्षण: 

(९) लोक स्वास्थ्य का परिरक्षण; 

(२) राज्य सरकार ऐसे किसी प्रयोजन के लिए संकम, जेसे बहु ठोक 
समझती है, किसी बन या बंजर-भूमि में अपने व्यय पर बनवा सकेगी । 
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(३) जब तक कि ऐसे बन या भूमि के स्वामी को इस बात के लिए समा- 
हुत करने वाली सूचना न दे दी गई हो कि तुम ऐसी सुचना में विनिदिष्ट युक्षित- 
युक्त कालाबधि के अन्दर यह हेतुक दक्षित करो कि, यथारियति, ऐसी अधिसूचना 
क्यों न निकाली जाए या संकर्म क्‍यों न बनाया जाएं, और जब तक कि उसके 
आक्षेपों की, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य कीं जो बहू उनके समर्थन में पेश करे, 
सुनवाई उस अधिकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो उस निमित्त सम्यक्‌ रूप से 
नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार उन पर विचार न कर चुकी हो, तब तक 
उपधारा (१) के अधोन कोई अधिसूचना नहीं निकाली जाएंगी और न उपधारा 
(२) के अधीन कोई संकर्म आरम्भ किया जाएगा। 
संशोधन 

पंजाब तथा हरियाणा संशोधन--पंजाब सरकार ने १६६२ के पंजाब 
अधिनियम संख्या १३ की धारा ३ से भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ३५ 
के बाद नीचे लिखी नयी धारा अल्तःस्थापित की है : 

३५-ए--प्राइबेट भूमि में वक्षों के परिरक्षण आदि को विनियमित करने की 
दाक्ति--राज्य सरकार, धारा ७६ के अधीन नियम बनाकर, प्राइग्रेट व्यक्तियों के 
अधिभोग में की या उनकी भूमि पर खड़े वक्षों के व्ययन और परिरक्षण को, जिनके 
बारे में भू-राजस्व से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन तैयार किए गए अधिकारों के 
अभिलेखों के अधीन हटाने की अनुज्ञा अपेक्षित है, विनियरित कर सकेगी । 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६५० के मध्य प्रदेश अधि 
नियम संख्या ३० की धारा २ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ३५ 
में तीचे लिखा संशोधन किया है : 

उपधारा (१) में-- 

0) खण्ड (ग) के बाद नीचे लिखा नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए : 

(घ) वक्षों और पौधों का काटना; और 

(0) खण्ड (९) के बाद नीचे लिखा नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए : 

(!५-ए) वनों का विनाश निवारित करने के लिए और संरक्षण तथा विकास 
का संवर्धन करने के लिए । 

टिप्पणी--इस धारा के अनुसार राज्य सरकार धारा में वर्णित प्रयोजनों के 
लिए प्राइवेट वन या बंजर-भूमि में खेती के लिए भूमि तोड़ना या साफ करना, ढोर 
चराता या वनस्पति जलाना या साफ करना विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकती है । 
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किसो वन या बंजर-भूमि 
में या उस पर कोई निर्माण कार्य अपने व्यय पर करा सकती है। इस प्रकार का 
विनियमन या प्रतिषेध विज्ञापित करने या निर्माण कार्य कराने से पुरे यह आवश्यक 
है कि सरकार भूमि के स्वामी को एक कारण बताओ नोटिस दे और भूमि के स्वामी 
की आपत्तियाँ सुनने तथा उन पर निर्णय देने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त करे ४ 
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इस घारा में प्रक्रिया बहुत संक्षिप्त है। इसलिए कुछ राज्य सरकारों जैसे गुजरात 
और महाराष्ट्र ने तो इसमें व्यापक संशोधन किए परन्तु अन्य राज्यों जैसे पंजाब, 
हरियाणा तथा मध्य प्रदेश ने थोड़ा ही संशोधन किया है । 

धारा ३६--(१) धारा ३४५ के अधोन किसी विनियम या प्रतिषंध की 
उपेक्ष। या जानबूस कर अवज्ञा की दक्षा में या, यदि उस धारा के अधीन होने वाले” 
किसी संकर्म के प्रयोजनाथं ऐसा अपेक्षित है, तो राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि के 
स्वामी को लिखित सूचना के पश्चात्‌ ओर उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार 
करने के पश्चात, उसे वन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कर सकेगी और घोषित 
कर सफेगी कि आरक्षित वनों से सम्बद्ध इस अधिनियम के सब उपबन्ध या उनमें से: 
कोई उपबन्ध ऐसे वन या भूमि को लाग होंगे । 

(२) ऐसे बन या भूमि के प्रबन्ध से उत्पन्न होने बाले शुद्ध लाभ, यदि 
कोई हों, उक्त स्वामी को दे दिए जाएंगे। 
संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६५० के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संख्या ३० की घारा ३ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ में 
निम्नलिखित संशोधन किया है : 

धारा ३६ में उपबारा (२) के बाद नीचे लिखी उपधाराएँ जोड़ दी जाएँ 

(३) शद्ध लाभ की गणना करने के प्रयोजन के लिए लेखा की तारीख तक 
बन के प्रत्रन्त् और कार्यों पर उपगत समस्त व्यय, प्रबन्च और कार्यों से प्राप्त समस्त 
आय में से समायोजित किया जाएगा। 

(४) उपधारा (३) के प्रयोजनों के लिए-- 

(क) समस्त आय के अन्तर्गत, वन या उसकी वन-उपज के कारे में किए गए 
बन अपराधों, जो वन स्वामी ने न किए हों, से सम्बद्ध अधिहरण या समपहरणों के 
आगम, जिनमें से ऐसे आगमों में से भेदियों और अधिकारियों को दिए गए पुरस्कारों, 
यदि कोई हों, की कटौती कर दी गई हो, आते हैं । 

(ख) समस्त व्यय के अन्तर्गत--() सरकार को संदेय पर्यवेक्षण प्रभार के 
बदले में समस्त आय के २० प्रतिशत के बराबर रकम, (४) ऐसे बन या भूमि को 
प्रबन्ध में लेने की तारीख के बाद वन स्वामी द्वारा हुटायी गयी किसी वन-उपज या 
लिए गए किसी फायदे का मूल्य, () वन विभाग के कर्मचारी वन्द के वेतन और 
भत्तों पर उपगत प्रबन्ध का खर्च, और (५) ऐसे आनुषंग्रिक व्यय जो अधिहुत या 
समपहत वन-उपज या वस्तुओं के संग्रहण, परिवहत, और विक्रय पर उपगत किए 
गए हों, आएंगे । 

टिप्पणी--इस धारा में: राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि यदि 
कोई भूमि का स्वामी धारा ३५,के अधीन लगाए गए किसी विनियम या प्रतिंषेध की 
उपेक्षा या जानबूझ कर अवज्ञा करे या यदि उस धारा के अधीन किए गए. किसी 
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संकरमम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे वन या भूमि के स्वामी को लिखित 
सूचना देने और उसकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद उसे अपने नियंत्रण में 
ले सकती है और आरक्षित वन के प्रतिबन्ध उस वन या भूमि पर लगा सकती' है । 
जब ऐसा प्रबन्ध किया जाता है तो उस प्रबन्ध से होने वाला शुद्ध लाभ, यदि कोई 
हो, भूमि के स्वामी को दे दिया जाता है। मूल अधिनियम में शुद्ध लाभ के आकलन 
की रीति नहीं बतायी गयी है। अतः मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई उपधारा जोड़ 
कर शुद्ध लाभ के आकलन की रीति का वर्णन किया है।' 

धारा ३७--(१) इस अध्याय के अधीन ऐसे किसी मासले में, जिसमें कि 
'राज्य सरकार यह समझती है कि बन या भूसि को बन अधिकारी के नियंत्रण में 
रखने के बजाय उसे लोक प्रयोजन के लिए अजित कर लिया जाए, राज्य सरकार 
भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ हारा उपबन्धित रीति से उसे अजित करने के लिए 
कायवाही कर सकगी । 

(२) धारा ३५ के अधोन किसी अधिसूचना में समाविष्ट बत या: भूमि का 
स्वामी, उस अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्ष या अनधिक बारह वर्ष के 
अन्दर किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि लोक प्रयोजन 
के लिए अजित किया जाए और राज्य सरकार ऐसे बन या भूमि को तदनुसार अजित 
ऋर लेगी । 

धारा ३६--(१) किसी भूमि का स्वामी, था यदि उसके एक से अधिक 
स्वामी हैं, तो उन श्रंशों में से कुल मिलाकर कम से कस दो-तिहाई अंशों के स्वास्ी 

इस दृष्टि से कि उस भूमि पर वनों का रोपण या संरक्षण किया जाए, कलक्टर 
को अपनी इंस इच्छा का लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा यथा कर सकेंगे--- 

(क) कि हमारी ओर से ऐसी भूमि का आरक्षित या संरक्षित वन के रूप 
में प्रबन्ध वन अधिकारी द्वारा ऐसे निबन्धनों पर किया जाए जो परस्पर करार 
पाए जाएँ, या द 

(ख) इस अधिनियम के सब उपबन्ध या उनसें से कोई उपबन्ध ऐसी भूमि 
को लागू कर दिए जाएं। 

(२) दोनों में से हर अवस्था में, राज्य सरकार, ऐसी भूमि को इस अधिनियम 
के ऐसे उपबन्ध राजपत्र में अधिसचना द्वारा लागू कर सकंगी, जिन्हें वह ऐसी भमि 
को परिस्थितियों में उचित समझतो हो और जो अधवेदकों द्वारा वांछित हों। 

टिप्पणी-- जब इस धारा के अधीन किसी भूमि का स्वामी कलक्टर को 
लिखित अभ्यावेदन करता है और उस पर कायवाही करते हुए राज्य सरकार 
आरक्षित वन के उपबन्ध लागू करने के आशय से अविसूचना निकालती है तो उस भूमि 
पर वन अविनियम के अध्याय २ की धारा २२ से पहले की समस्त धाराएँ तत्काल 
लागू हो जाती हैं। इसके लिए धारा २० के अधीन अधिसूचना निकाले जाने की 

भी आवश्यकता नहीं है। गोला हो बनाम सम्राट वाद (ए० आई० आर० १६४६ 


सरकार की सम्पत्ति से भिस्त वत और भूमियों पर नियंत्रण 


्ख 


पटना ५१) में अभिनिर्धारित किया गया कि घारा ३८ के अधीन निकाली गयी 
अधिसूचना में यह मानव लिया जाता है कि वन अधिनियम की धारा ३ से धारों 
२१ तक अनुपालित हो चुकी हैं और इसलिए उस अधिसूचना के निकलने के बाद 
उस भूमि पर किए गए अपराधों के बारे में धारा २६ के अधीन कार्यवाही की 
जा सकती है। यह घारा इण्डिया एक्ट १६३४ के भी अधिकारातीत नहीं है क्योंकि 
यह धारा किसी स्वामी को किसी सम्पत्ति के अधिकार से वंचित नहीं करती । स्वामी 
के सम्पत्ति के अधिकार बने रहते हैं और वह उस भूमि का केवल प्रबन्ध वन अधि- 
कारी द्वारा किए जाने का अनुरोध करता है। 

संशोधन 


पंजाब तथा हरियाणा संशोधन--१६६२ के पंजाब अधिनियम संख्या १३ की 
धारा ४ के अनुसार मूल अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (१) में 'उन अंभों 
में से कुल मिलाकर कम से कम दो-तिहाई अंशों के स्वामी” शब्दों के स्थान पर उन 
अंशों में से बहुसंख्यक अंशों के स्वामी' शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं । 

हिमाचल प्रदेश संशोधन--हिमाचल प्रदेश सरकार ने १६६८ के हिमाचल 
प्रदेश अधिनियम' संख्या २५ की धारा ३ के अनुसार मूल अधिनियम की धारा ३८. 
में नीचे लिखा संशोधन किया है : 

धारा ३८ की उपधारा (१) में उन अंशों में से कुल मिलाकर कम से कम 
दो-तिहाई अंशों के स्वामी” शब्दों के स्थान पर “उन अंशों में से बहुसंख्यक अंशों के 
स्वामी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधिनियम, १६५६ जैसा कि वह इण्डियन फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम, १६६० तथा इण्डियत फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १६६४ 
से संशोधित हुआ है, के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ३८ के 
बाद दावेदारों के वनों के नियंत्रण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नया अध्याय ५-ए 
जोड़ा है | 


३८-कर-इस अध्याय में, जब तक कि कोई बात विष्रय या संदर्भ से विरुद्ध 
न हो-- 

(क) दावेदार से किसी भूमि के सम्बन्ध में उस भूमि का या उसमें किसी 
पट॒ठे या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम १६५० के 
प्रारम्भ से पूर्व निष्पादित किसी अनुज्ञप्ति के अधीन या जरिए या द्वारा या' किसी 
अधिनियमिति, जिसमें उक्त अधिनियम सम्मिलित है, के अधीन या अनुसार अजित, 
स्वामित्व में लाया गया, व्यवस्थापित या कब्जे में लिया गया किसी हित का हकदार 
हं।न क। दावा करने वाला व्यक्ति अभिव्रेत है । 

(ख) बन से वह भू-भाग जो वक्षों, झाड़ियों, क्षुपाओं या काष्ठीय वनस्पति 
चाहे वह प्राकृतिक उपज की हो या मानव अभिकरण द्वारा रोपित हो और जे 


भ््द भारतीय वन अधिनियम मीमांता 


मानव. प्रयत्नों से या उनके बिना अस्तित्व में हो या बेनायी रखी जा. रही हो, से 
आच्छादित हो या ऐसा भू-भाग. जिस पर ऐसी उपज का इमारती लकड़ी, ईंधन, वन- 
उपज के प्रदाय पर या चरागाह सुविधाओं पर या जलवायु, सरित बहाव, कठाव से 
भूमि का संरक्षण या अन्य ऐसे विषयों पर प्रभाव डालना संभाव्य है, अभिप्रेत है और 
इसके अन्तर्गत--- 

() किसी वन के व॒क्षों के ढुँठों से आच्छादित भूमि 

(४) भूमि जो किसी वन का भाग हो या उसके अन्दर स्थित हो या जुलाई 
१६४२ के प्रथम दिन पर किसी वन का भाग थी या किसी वन के अन्दर स्थित थीं; 

(0) किसी वन के पाइव॑स्थ या अन्दर स्थित ऐसी चरागाह भूमि, जल-भरी 
खेती योग्य या खेती के अयोग्य भूमि, जो राज्य सरकार द्वारा वन घोषित की जाए 
आएंगे । 

 (ग) बन-भूसि से वन से आच्छादित या वन के रूप में उपयोग में लायी 

जाने के लिए आशपित भूमि अभिप्रेत है; और 

(घ) बिहिंत से इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित अभि- 
अत है । 
तोड़ना या साफ करना, आदि विनियमित या प्रतिबिद्ध करने की शक्ति 

३८-ख--(१) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा (किसी दावेदार 
की भूमि पर या उसमें स्थित) किसी वन में (क) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के 
लिए भूमि का तोड़ना या साफ करना; (ख) वनस्पति का जलाना या साफ करना; 
(ग) किसी वृक्ष का परितक्षण करना, छेवना या जलाना या किसी वक्ष की छाल 
उतार डालना; (घ) व॒क्षों का छाँटना या पोलार्ड करना; (ड-) वृक्षों की कटाई, चिराई 
संपरिवर्तित करना या हटाना उस सूरत में विनियमित या प्रंतिषिद्ध कर सकेगी 
जिसमें कि ऐसा विनियमन या प्रतिषेध ()) वनों और वृक्षों के संरक्षण के लिए; या 
() चरागाह के सुधार के लिए; या (9) चारे, इमारती लकड़ी या इंघन के प्रदाय 
को बनाए रखने, उसमें वृद्धि करने और उसके वितरण के लिए; या (7ए) कठाव से 
भूमि के संरक्षण के लिए; या (४) जनसाधारण के हितसाधन करने के लिए 
आबश्यक प्रतीत होता है । 

. (२) जब तक कि भूमि के दावेदार को इस बात के लिए समाहृत करने 
वाली सूचना न दे दी गई हो कि तुम ऐसी सूचना में विनिरदिष्ट युक्तियुक्त, 
चौदह दिन से अन्यून और तीस से अवधिक कालावधि के अन्दर यह हेतुक दरशित 
करो कि ऐसी अधिसूचना क्यों न निकाली जाए और जब तक कि उसके आश्षेयों की, 
यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य की जो वह उसके समन में पेश करे, सुनवाई 
ग्रथम वर्ग के सहायक कलक्टर से अनिम्त पक्ति के उस अधिकारी द्वारा न की ज। चुकी 
हो जो उस. निमित्त नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार उन पर विचार न कर 
चुकी हो, तब तक उपधारा (१) के अधीन कोई अविसूचना नहीं निकाली जाएगी । 


'सरकार की सम्तत्ति से भिन्‍न वन और भूमियों पर नियंत्रण ७६ 

(३) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (१) के अधीन या तो किसी विशिष्ट बन 
के बारे में या किसी क्षेत्र में स्थित सब वनों के बारे में सामान्यतः: अधिसूचना 
“निकालना विधिपूर्ण होगा । 
आपात मामलों में प्रतिषेध या विनियमन 

३८-ग--जहाँ कि किसी वन या किसी क्षेत्र के सामान्यत: सब वनों के बारे 
में घारा ३८-ख के अधीन अधिसूचना निकालने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार 
का समाधान हो गया है कि उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (क) से खण्ड (ड) 
में उल्लिखित सब कार्यों या उनमें से किसी कार्य के करने को निवारित करने के 
लिए तुरन्त कार्यवाही आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे कार्य 
'का, सिवाय जैसे और जिस रीति से विनिदिष्ट किया जाए, उस वन के या, यथास्थिति, 
'उस क्षेत्र में स्थित सामान्यतः सब वनों के बारे में, जेसा कि विनिदिष्ट किया जाए, 
करना प्रतिषिद्ध कर सकेगी और तदुपरि, कोई व्यक्ति, किसी दावे, अधिकार, करार, 
रूढ़ि, प्रथा या प्रतिकूल विधि के होते हुए भी, उक्त कार्यों में से कोई कार्य ऐसे वन 
था वनों में अधिसूचना की तारीख से छह मास के अवसान तक और जब तक कि 
भारा ३८-ख की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचना के अनुसरण में फाइल किए 
गए आक्षेयों, यदि कोई हों, की सुनवाई न हो गई हो और उन पर राज्य सरकार ने 
विचार न कर लिया हो, नहीं करेगा। 
सूचना को तःमोौल 

३८-घ--धारा ३८-ख की उपधारा (२) के अधीन सचना-- 

(क) एक व्यक्ति (निगम, फर्म या व्यक्ति-निकाय नहीं) पर प्रभाव डालने' 
वाली अधिसूचना की दशा में, उस व्यक्ति पर () उसे सूचना वैयक्तिक रूप से 
परिदान या निविदान करके; या (|) रजिस्ट्रीकृत डाक से; या (|) जहाँ कि वह 
व्यक्ति पाया नहीं. जा सकता, सूचना की एक अधिप्रमाणित प्रति उसके कुटुम्ब के 
कसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर या उस परिसर के जिसमें वह अन्तिम बार. 
रहा हुआ या कारोबार करता हुआ या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता 
हुआ जाना जाता है, किसी सहजदृह्य भाग में चिपकवाकर 

(क-क) किसी निगम, फर्म या व्यक्ति-निकाय पर प्रेभाव डालने वाली अधि- 
सूचना की दशा में, मनेजर, प्रमुख अधिकारी, या उसके अभिकर्त्ता को खण्ड (क) 
में उपबन्धित रीति से तामील की जाएगी; और 

(ख) किसी क्षेत्र के सब वनों से सम्बन्धित साधारण प्रकृति की अधिसचना 
के बारे में, राजपत्र में अधिसचना द्वारा तामील की जाएगी और जब तक कि 
'राज्य सरकार ऐसा निदेश न दे, दावेदारों पर व्यक्तिगत रूप से सूचना तामील 
करना आवश्यक न होगा। द 
. वन अधिनियम १६२७ की धारा ३६ का लागू होना 
३८-ह--धारा ३८-ख या धारा ३८-ग के अधीन अविसूचित किसी विनियमन 


छ भारतीय वन अधिनियम मीमांस!: 


या प्रतिषेध को धारा ३६ के उपबन्ध, यथ।आवश्यक परिवर्तत सहित, लागू होंगे । 


श़ास्ति 

३८-च--जो कोई व्यक्ति किसी वन में जिसके बारे में धारा ३८-ख या 
धारा ३८-ज के अधीन अधिसूचना तिकाली जा चुकी है, 

() खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि तोड़ेगा या साफ करेगा,, 
वनस्पति जलाएगा या: साफ करेगा, किसी वृक्ष को परितक्षण करेगा, छेवेगा,, 
जलाएगा, छाँटेगा, पोलार्ड करेगा, गिराएगा, काटेगा, चीरेगा, संपरिवर्तित करेगा या 
हटाएगा, या किसी वृक्ष की छाल उतार डालेगा या धारा ३८-ज की उपधारा 
(४) में अन्तविष्ट उपबन्धों के उल्लंघन में पुर्वोक्त कार्यों में से कोई कार्य करेगा, या 

(४) ऐसे वत को आग लगाएगा या उसके फेल जाने को रोकने के लिए 
युक्तियुक्त-पूर्ण वूवविधानी बरते बिना आग जलाएगा, या 

(7) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, 

वह उस अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जु्माने' 
से या दोनों से दण्डित किया जाएगा। 


व्यावृति 

३प-छूं--धारा ३८-ख, धारा ३८-ग या घारा ३८-घ और धारा ३ ८-ज द्वारा" 
प्रदत्त शक्तियाँ इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन या उसके द्वारा किसी 
प्राधिकारी को प्रदत्त किन्‍्हीं अन्य शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका 
अल्पीकरण करने वाली होंगी । 


प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति 


३८-ज--( १) जब कभी राज्य सरकार को किसी विशिष्ट वन या वन-भूमि 
का प्रबन्ध ग्रहण करना लोक हित में या उसके उचित प्रबन्ध को सुरक्षित करने के 
लिए, विशेषकर वन के रूप में उसके योजनाब्द्ध विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि 
से आवध्यक या समीचीन प्रतीत होता है तो वह, राजपन्र में अधिसूचना द्वारा, 
उबत सब प्रयोजनों के या उनमें से कुछ के लिए पन्द्रह वर्ष से अनधिक ऐसी काला- 
वधि के लिए जैसी कि अधिसूचना में विनिदिप्ट की जाए, ऐसा कर सकेगी । 

(२) उपधारा (7) के अधीन कोई अधिसूचना उस समय तक नहीं निकाली 
जाएगी जब तक--- 

.(क) वन अधिकारी द्वारा वन या वन-भूमि के, यथास्थिति, दावेदार या 
स्वामी या भू-धृति-धारक (67076 80007) को उचित अवसर देते हुए यह सूचना न 
दे दी गई हो कि वह सूचना में विनिदिष्ट कालावधि, जो सूचना की उस पर तामील 
को तारीख से चौदह दिन से कम न हो, के अन्दर यह हेतुक दर्शित. करे कि उसमें 
विनिदिष्ट बन या बन-भूमि का प्रबन्ध क्यों न ग्रहण किया जाए; और 

(ख) आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई हो चकी हो और वन अधिकारों 


सरकार की सम्पत्ति से भिन्‍न वन और भूमियों पर नियंत्रण 5१ 


ने उन्हें विहित रीति से निबठा दिया हो । 

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट सूचना संपक्त व्यक्ति पर धारा ३८-घ के 
उपबन्धों के अनसार तामील की जाएगी । 

(४) उपधारा (२) में निदिष्ट सूचना की तामील के बाद कोई व्यक्ति 
ऐसे वन या वन-भूमि पर या उसके बारे में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य, 
अर्थात्‌--(क) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का तोड़ना या साफ क रन; 
(ख) वनस्पति को जलाना या उसे साफ करना; (ग) किसी वृक्ष का परितक्ष ण 
करना, छेवना या जलाना या उसकी छाल उतार डालना; (घ) वृक्षों का छाँटना या 
पोलार्ड करता; (ड) व॒क्षों का गिराता, काठना, चिराई करनां, संपरिवर्तित करना 
या हटाना, उस समय तक वन अधिकारी की अनज्ञा से होने के सिवाय न तो करेगा 
या न करने देगा या किया जाना कारित करेगा, जब तक--- 

(4) उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन आक्षेपों के फाइल किए जाने की 
दशा में, उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन उनको निबटा न दिया गया हो और 
तत्पश्चातू, जब तक कि आक्षेपों को अनज्ञात न किया गया हो, छह मास की अति 
रिक्त कालावधि का अवसान या उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन 
जो भी पहले हो, न हो गया हो ! 

(7) उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन आशक्षेपों के फाइल न किए जाने 
की दशा में, उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन या सुचता की तामील 
की तारीख से छह मास का अवसान, जो भी पहले हो, न हो गया हो । 


धारा ३८-ज के अधीन अधिसूचना के परिणाम 

३८-झ--उस वन या वन-भूमि के बारे में जिसके लिए धारा ३८-ज के अधीन 
अधिसू चना निकाली जा चुकी है, राज्य सरकार-- 

() अधिसूचना की तारीख से उसमें उल्लिखित प्रयोजनों को कार्यान्वित 
करने के लिए यथास्थिति, उस वन या वन-भूमि को एक वन अधिकारी के भार 
साधन में रख देगी और तदुपरि घारा ५ के उपबन्ध, यथास्थिति, ऐसे वन या वन- 
भूमि को, यथावश्यक परिवतन सहित, लागू होंगे, और 

(7) यथास्थिति, वन या वन-भूमि के दावेदार या स्वामी या भूधूतिधारक को 
अधिसूचना की तारीख से प्रारम्भ होकर धारा ३८-5 के अधीन उसकी निर्मुक्ति 
की तारीख तक की कालावधि के लिए उसकी प्रोद्भावी आय में से प्रबन्ध के 
खर्च के लिए उसका बीस से अनधिक ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जा सकेगा, 
और राज्य सरकार द्वारा उसके विकास पर व्यय की गई रकम, यदि कोई हो, को 
घटाने के बाद अतिशेष, यदि कोई हो, देने की दायी होगी और संदाय करेगी । 
राज्य सरकार के कब्जे में पहले से हो होने वाले वन के बारे में संदाय 

३८-ब-- ऐसे वन के मामले में जिसका कब्जा राज्य, सरकार ते हण्डियिन- . 


परे भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


फॉरेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधत) अधिनियम, १६६० के प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रहण कर 
लिया था और जिसका प्रबन्ध धारा ३८-ज के उपबन्धों के अनुसार ग्रहण किया 
गया है, राज्य सरकार, अपने और सम्बद्ध व्यक्ति के बीच इसके प्रतिकुल संविदा के 
अभाव में, कब्जे की तारीख के प्रारम्भ से लेकर उक्त धारा के अधीन अधिसूचना 
निकाले जाने तक की कालावधि के लिए, धारा ३८-झ (7) के अनुसार उससे 
प्रोदभावी आय के अतिशेष देने का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा 
में अन्तविष्ट किसी बात या संविदा के प्रतिकुल होते हुए भी, इस तरह जिम्मेदार 
होगी मानों कि पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध सब तात्विक तारीखों पर प्रवृत्त थे 
और ऐसे वन का प्रबन्ध उसका कब्जा ग्रहण करने की तारीख को हाथ में ले लिया 
गया था:। 
इस अधिनियम के अधीन हाथ में लिए गए वन या वन-भूमि के अन्दर 
स्थित क्षेत्रों में खेती करने की अनुज्ञा 

३प-ट--(१) उस व्यक्ति के, जिसका यथास्थिति, वन या वन भूमि धारा 
इ८-ज के अधीन ग्रहण कर लिया गया है, आवेदन देने १र यदि राज्य सरकार का 
समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उसे, यथास्थिति, ऐसे 
वन या वन-भूमि के पूरे क्षेत्रफल के पाँचवे भाग से अनधिक ऐसे भाग पर और उसके 
प्रबन्ध की कालावधि से परे न होने वाली ऐसी कालावधि, जिसे अनुज्ञा प्रदान करते 
वाले आदेश में विनिदिष्ट किया जाए, के लिए बेती करना अनुज्ञात कर सकेगी । 

(२) उपधारा (१) के अथीत आवेदन, यथास्थिति वन या वन-भूमि के भार 
साधक वन अधिकारी को निवेदित की जाएगी, जो उसे अपनी सिफारिशों के साथ, 
राज्य सरकार को भेज देगा । 

(३) उपधारा (२) के अधीन दिए गए आवेदन पर राज्य सरकार का 
विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । 


किसी वन या वन-भूमि को प्रबंध से नि क्ति 

३८-०४ .राज्य सरकार, किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथा- 
स्थिति, किसी वन या वन-भूमि को, जिसका प्रबन्ध उसने धारा ३८-ज के अधीन 
ग्रहण किया था, अपने प्रबन्ध से निर्मुक्त कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, वह 
वन या वन-भूमि राज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन नहीं रहेगी और अधिसूचना में 
विनिदिष्ट निर्मुक्ति की तारीख से, यथास्थिति, उस वन या वन-भूमि के बारे में राज्य 
सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा। 


नियम बनाने की शक्तियाँ 


३८-ड-- (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने 
के लिए राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्‌ नियम बना सकेगी । 


सरकार की सम्पत्ति से भिन्‍त वन और भूमियों पर नियंत्रण घरे 


(२) विशेषतः और पृव॑वर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना ऐसे नियम--[क) उन मदों को जितके लिए और उन रीतियों को जिनमें प्रबन्ध 
का व्यय परिकलित किया जाएगा, विहित कर सकंगे; (ख) इस अधिनियम के अधीन 
आक्षेपों की सुनवाई तथा निबटारे की प्रक्रिया विहित कर सकेंगे; (ग) इस अधि- 
नियम के अधीत ग्रहण किए गए वल या वन भूमियों के प्रबन्ध या विकास का ढंग विहित 
कर सकेंगे; (घ) धारा ३८-ट के अधीन आवेदन के प्रूप को और उन विशिष्टियों 
को, जो उसमें अवश्य दी जानी चाहिए, विहित कर सकेंगे; और (ह) ऐसे किसी अन्य 
आमलों को विहित कर सकेंगे जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाते हैं या 
विहिंत किए जा सकेंगे । 

(३) इस अधितियम के अधीन बनाए गए सब नियम बनाए जाने के परचात्‌ 
पथाशक्‍्य शीघ्र, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र चल रहा 
हो, वौदह दिन की कुल कालवधि के लिए, चाहे यह एक सत्र में हो या एक से अधिक 
आनुक्मिक सत्रों में हो, रखा जाएगा और जब तक कि कोई पश्चातृवर्ती तारीख नियत 
ने की गई हो, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, ऐसे उपान्तर या बातिलकरण 
(धगगए070 के अध्यधीन रहते हुए जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए 
सहमत हों, प्रभावी होगा; किन्तु ऐसे कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उन 
नियमों के अधीन पूर्वतन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकुल प्रभाव 
डाले बिना होगा । 

टिप्पणी--उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जोड़ा गया अध्याय ५-ए दो बार में 
अधिनियमित हुआ है। इसकी ३८-क से लेकर ३८-छ तक धाराएँ १६५६ में और 
३८-ज से लेकर ३८-ड तक धाराएँ १६६० में अधिनियमित हुई हैं। सन्‌ १६६४ में 
भी इसमें कुछ संशोधन किए गए । भहेनल्ललाल जन बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 
(ए० आई० आर० १६६३ सु० को० १०१६) में अभिनिर्धारित किया गया कि इस 
अध्याय की धारा ३८-क से लेकर धारा ३८-छ तक आरक्षित वन सम्बन्धी उपबन्धों 
की अनुषंगी या सहायक हैं और अध्याय २ की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के 
दौरान अध्याय २ में अन्तविष्ट नियंत्रण की शक्तियों के अलावा अतिरिक्त शक्ति प्रदान 
करती हैं । 

धारा ३८-ख का यह उद्देश्य नहीं है कि राज्य सरकार या वन अधिकारी 
निरंकुश बन जावें और भूमि के दावेदारों के न्‍्यायोचित कार्यों या वन की वनवर्बंनीय 
आवश्यकताओं की अवहेलना कर किसी वन पर पूर्ण प्रतिषंध असीमित अवधि के लिए 
लगा दें । इस धारा का उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि दावेदारों को वन को क्षति 
पहुँचाने या नष्ट करने से रोका जा सके और इसके लिए केवल वही प्रतिषेष लगाने 
चाहिए, जो अत्यन्त आवद्यक हों । प्रतिषेध असीमित अवधि के लिए नहीं होने चाहिए 
क्योंकि कुछ समय के प्रतिषेध के बाद वन की दशा सुधर जाती है और वह अपने 
स्वामी को कुछ वन-उपज दे सकता है। रामचन्द्र त्रिपाठी बनाम डी० एफ० ओ० 


दो भारतीय वन अधिनियम भीमांसा 


दुदूधी, मिर्जाबुर वाद (ए० आई० आर० १६६३ इलाहाबाद ४८०) में अभिनिर्धारित 
क्रिया गया कि यदि सामान्य नियम की अवहेलना कर राज्य सरकार या उसके वन 
अधिकारी यह सोचे बिना कि विनियमन किया जाए या प्रतिषेध या उस धारा में 
लिखे प्रयोजनों के लिए कौन से प्रतिषेध आवश्यक हैं और वे कितने समय के लिए 
होने चाहिए, पूर्ण प्रतियेध असीमित अवधि के लिए लगाते हैं तो ऐसी अधिसूचना 
धारा ३८-ख के उपबन्धों के अधिकारातीत है और अपखण्डित की जानी चाहिए 
क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद १६(१)(च) के अधीन मौलिक अधिकारों पर 
अयुक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करती है और यह ऐसी स्थिति है जो वन अधिनियम 
की धारा ३८-ख के उपबन्धों द्वारा अनुध्यात की गई प्रतीत नहीं होती । 


अध्याय ६ 


इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज 
पर शुल्क 


यद्यपि अजिकांश वन, उनकी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज राज्य 
सरकारों की सम्पत्ति हैं तथापि भारतीय वन अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
को कुछ परिस्थितियों में इमारती लकड़ी तथा अन्य वन-उपज पर शुल्क लगाने की 
शक्ति है । 
शुल्क सम्बन्धी उपबन्ध 


धारा ३६--(१) कन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से, ऐसे स्थानों में और ऐसी 
दरों पर, जंसी वह राजपत्न में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उस सब इमारती 
लकड़ी या वन-उपज पर शुल्क उद्गृहीत कर सकेगी-- 

(क) जो उन राज्य क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, पंदा 
की जाती है और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त है, या 

(ख) जो उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, बाहर 
के किसी स्थान से लायी जाती है । 

(२) ऐसे हर मामले में, जिनमें ऐसे शुल्क की बाबत यह निदिष्ट 
किया गया है कि वह मूल्यानुसार उद्गृहीत किया जाए, केस्रीय सरकार वेसी ही 
अधिसुचना द्वारा, वह मूल्य नियत कर सकेगी जिस पर ऐसा शल्क निर्धारित होगा। 

(३) इसारती लकड़ी या अग्य वन-उपज पर जो शुल्क उस समय, जब वह 
अधिनियम किसी राज्यक्षेत्र में प्रवत्त होता है, राज्यतरकार के प्राधिकार के अधीन 
उसमें उदयृहीत होते हैं, उन सब को बाबत यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम 
के उपबन्धों के अधीन उद्गृहीत होते हैं और सम्यक्‌ रूप से उद्गृहीत होते रहे हैं । 

(४) जबं तक कि संसद द्वारा प्रतिकूल उपबन्ध नहों किया जाता, रा़्य 
सरकार इस धारा में किसी बात के होते हुए भो किसी शुल्क को लगातार उद्गृहीत 
कर सकेगी, जिसे वह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा के उस समय प्रवृत्त रूप 
में विधियूणंत: उद्गृहीत करती थी : 

परन्तु इस उपधारा को कोई बात ऐसे किसी शुल्क का उदग्रहरा प्राधिकृत 
नहीं करती जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज्य के बाहर फे 
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स्थान को समरूप इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बीच पू्वकथित के पक्ष में 
विभेद करता है या जो राज्य के बाहर किसी स्थात की इसारती लकड़ी या अन्य 
बन-उपज के मामले में, किसी एक स्थान की इसारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ओर 
अम्य स्थान की समरूप इसार ती लकड़ी या बन-उपज के बीच विभेद करता है । 

धारा ४०-- इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह न'सभझा जाएगा कि 
वह उस राशि को, यदि कोई हो, जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर 
क्रम-घन या स्वामिस्व के रूप में प्राभायं है, सीमित करती है, भले ही वह ऐसी 
इसारतो लकड़ी या उपज के अभिवहन के दौरान उस पर उस रीति से उद्गृहीत 
होता हो जिसमें शुल्क उद्गृहीत होता हो । 

टिप्पणी--धारा ३६ के अधीन केन्द्रीय सरकार राजपत में अधिसूचना द्वारा 
घोषित रीति से, स्थानों पर और दरों से उस सब इमारती लकड़ी या वन्-उपज पर 
शह्क उद्गहीत कर सकती है जो () उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर अधिनियम का 
विस्तार है, पैदा की जाती है और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त 
है, या (3) उन राज्य क्षेत्रों के, जिन पर अधिनियम का विस्तार है, बाहर के स्थान 
से लायी जाती है। लाल ग़दशाह बनाम सम्राद बाद (ए० आई० आर० १६२१४ 
लाहौर २२५) में अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा ३६(१) में इमारती लकड़ी या 

अन्य वन-उपज के निम्नलिखित दो निश्चित वर्ग निदिष्ट हैं--(क) जो भारत में पैदा 

होती है और जिसके सम्बन्ध में सरकार को कोई अधिकार है, तथा (ख) जो भारत 
के सीमान्तों के बाहर किसी स्थान से भारत में लायी जाती है। इस धारा के खण्ड 
(ख) में पद (लायी जाती है महत्त्वपूर्ण है। सम्नाद बनाम कादरभाई यूसफ अली बोहर 
बाद(ए० आई० आर० १६२७ मुम्बई ४८३) में अभिनिर्धारित किया गया है कि खण्ड 
(ख) उस व्यक्ति से शुल्क उद्ग्रहण करना अनुध्यात करता है जो किसी विदेशी स्थान 
से इमारती लकड़ी को वास्तव में उस स्थान पर लाया जहाँ शुल्क उद्प्रहणीय है और 
यदि कोई व्यक्ति तथ्यत्त: उस विदेशी स्थान से नहीं लाया या उसने उसे लाने के 
षडयंत्र में भाग नहीं लिया तो उसके पास की इमारती लकड़ी पर शुल्क उद्‌ग्रहणीय 
नहीं है । 

धारा ३९(२) केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति देती है कि जिन मामलों में वह 
मृल्यानुसार शुल्क उदुगृहीत करता निदिष्ट करे उनमें वह उस मुल्य को नियतकर 
सकती है जिस पर शुल्क निर्धारित किया जाए। 

जहाँ केन्द्रीय सरकार ने शुल्क उद्गृहीत करने की शक्ति स्वयं में निहित की 
वहाँ उसने राज्य सरकारों का भी ध्यान रखा है । यह सम्भव है कि किसी राज्य में 
वन अधिनियम के प्रवतेन से पूर्व वहाँ की सरकार कोई शुल्क उदगहीत करती रही 
हो | ऐसी दशा में धारा ३६ (३) के द्वारा उन्हें विधिमान्य बना दिया | यहीं नहीं 
धारा ३६ (४) के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई शुल्क जिसे वे 
संविधान के प्रारम्भ से पृ इस धारा के उस समय थ्रवृत्त रूप में विधिपुर्णतः उद्गृहीत 
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करती थीं, लगातार उद्गृहीत करते रहने के लिए भी उस समय तक के लिए प्राधि- 
कृत कर दिया जब तक कि संसद कोई प्रतिकूल उपबन्ध न कर दे। यद्यपि केन्द्रीय 
सरकार ने राज्य सरकारों को शल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति प्रदान की तथापि 
उसने इस बात का ध्यान रखा कि राज्य सरकार शल्क उद्ग्रहण करने में विभिन्‍न 
स्थानों की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज में भेदभाव न बरत सके । इसके लिए 
उसने धारा ३९(४) बाद एक परन्तुक जोड़ दिया जिसके अनुसार राज्य सरकार को 
() अपने राज्य में पैदा होने वाली तथा राज्य में बाहर से आने वाली तथा (#) 
विभिन्‍न स्थानों से राज्य में आने वाली इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज में भेद- 
भाव करने वाला शूल्क लगाते से वर्जित कर दिया। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार 
अपने राज्य में होने वाली इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर कम और बाहर से 
आने वाली समरूप इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर अधिक शुल्क नहीं लगा 
सकती । इसी प्रकार वह भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की इमारती लकड़ी या वन-उपज पर 
भिन्‍न-भिन्‍त शुल्क नहीं लगा सकती । 


धारा ४० का तात्पय यह है कि किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर 
क्रयवन या स्वामिस्व को वसूली को धारा ३६ प्रभावित नहीं करती चाहे क्रयधन या 
स्वामिस्व अभिवहन में उसी रीति से वसूल हो रहा हो जिससे शुल्क वसल हो रहा 
हो । थौडन इबोमचा सिह बनाम मुख्य आयुवत मनीपुर बाद (ए० आई० आर० 
१६६४ मनीपुर ४६) में अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वामिस्व का उल्लेख वन 
अधिनियम की धारा ४० में हैं और यह धारा कहती है कि वत अधिनियम के अध्याय 
६ में कोई बात स्व्रामिस्व के रूप में प्राभाय राशि को सीमित नहीं कर सकती 
चाहे वह इमारती लकड़ी के अभिवहन के दौरान उसी रीति से उद्गृहीत होता हो 
जिससे शुल्क होता हो। वास्तव में स्वामिस्व इम।रती लकड़ी का मुल्य है और उसे 
क्रमधन, जो शुल्क से बिलकुल भिन्‍न है, समझना चाहिए । मुख्य आयुक्त मनीपुर को 
राज्य सरकार बनाते हुए भारतीय संघ की अधिसूचना के होते हुए, सरकारी वन से 
हटाथी जा रही इमारती लकड़ी पर स्वामिस्व नियत करने का आदेश देने के लिए 
मुख्य आयुक्त अनुज्ञात है । मुख्य आयुक्त द्वारा स्वामिस्व नियत करने का आदेश धारा 
३६ से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह केवल उद्ग्रहणीय शुल्क की चर्चा करती है। 
इस प्रकार स्वामिस्व की वसूली अवैध नहीं कही जा सकती क्योंकि मुख्य आयुक्त 
समय-समय पर स्वामिस्व नियत करने का वध प्राधिकारी है और स्वामिस्व उसी के 
आदेश से वसूल किया जा रहा है । 


अध्याय ७ 


अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी और 
वन-उपज पर नियंत्रण 


बन-उपज वनों में पैदा होती है और बेचने के लिए उसे मण्डियों तक भूमि 
मार्गों या जल-मार्गों द्वारा परिवहन करना पड़ता है। इस प्रकार परिवहुन को जा 
रही या ले जाई जा रही वन-उपज को अभिवहन (#कषाआं)) के दौरान वन-उपज 
कहते हैं। अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी तथा अन्य वन-उपज पर नियंत्रण दो 
मुख्य उद्देश्यों--(() वन के स्वामी के हितों की रक्षा तथा (7) इमारती लक्ड़ी 
तथा वन-उपज के स्वामी के हितों की रक्षा, से किया जाता है । 

वन के स्वामी के हितों की रक्षा-सामान्यत॒या वन विस्तृत क्षेत्रों में फैले 
रहते हैं और उनके स्वामी को, चाहे वह राज्य सरकार हो या कोई अन्य व्यक्ति, 
वहाँ से ले जाई जा रही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बारे में ज्ञान होना 
हमेशा सम्भव नहीं होता। इस स्थित का लाभ उठाकर अविवेकी क्रेता तथा अन्य 
व्यक्ति चोरी से वृक्षों को काटकर उनकी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज एकत्र 
कर मण्डियों में ले जाते हैं। ऐसी दशा में यदि अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी 
या अन्य वत-उपज पर नियंत्रण न हो तो चोरी को रोकना कठिन हो जाता है और बन 
के स्वामी के हितों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त वन लौटों' का 
मूल्य बहुत होता है। पव॑तीय क्षेत्रों में वहाँ से इमारती लकड़ी निकालने में भी बहुत 
धन लगता है। ऐसी दशा में क्र ता सम्पूर्ण मूल्य वत-उपज निकालने से पूर्व नहीं दे 
पाता । इसके लिए किस्तें बनाई जाती हैं। इन किस्तों की वसूली भी अभिवहन के 
दोरान इमारती लकड़ी पर नियंत्रण रखकर ही सम्भव है। पव॑तीय क्षेत्रों में से 
निकाले जाने वाली इमारती लकड़ी नदी नालों में बहाकर निकाली जाती है । 
निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों को जल मार्गों में बाधा उपस्थित करने से रोकने के 
लिए अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी के नियंत्रण तथा उनके सम्बन्ध में निग्रम 
बनाने की शक्ति की आवश्यकता है । 

इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के स्वामी के हितों की रक्षा--सरकार को 
इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के स्वामियों के हितों की रक्षा की चिन्ता रहती है 
क्योंकि उनसे उसे क्रय मूल्य तथा अन्य शुल्क आदि वसूल करने हैं। वन से इमारती 
लकड़ी या अन्य वन-उपज की मण्डियाँ बहुत दुर होती हैं और अभिवहन के दौरान 
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उस पर क्रेता का नियंत्रण बहुत कम होता है। इससे चोरी की सम्भावना बढ़ जाती 
है। कभी-कभी इमारती लकड़ी बाढ़ में बह जाती है और नदी तटों से दूर विस्त॒त 
क्षेत्र में फैल जाती है। ऐसी दशा में वन-उपज की रक्षा तभी हो सकती है जब 
अभिवहन के दौरान वन-उपज के नियंत्रण के लिए वन अधिनियम में उपबन्ध हो 
और सरकार को आवश्यक नियम बनाने की शक्ति हो । बाढ़ में बही इमारती लकड़ी 
के स्वामित्व सम्बन्धी विवादों को सूलझाने के लिए सम्पत्ति चिह्नों के पंजीकरण के 
उपबन्ध होना चाहिए ताकि एक क्रता दूसरे क्र ता की इमारती लकड़ी न चुराले । 


बन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने सम्बन्धी उपबन्ध 

धारा ४१-- (१) इमारती लकड़ी के बहाने के विषय में, सब नदियों और 
उनके तटों का नियंत्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में इम्तारती लकड़ो और 
अस्य वन-उपज का नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित है और वहु सब इमारती लकड़ी 
और अन्य वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेगी । 

(२) विशेषतः और पूर्ववर्तो शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले 
बिना ऐसे नियम-- 

(क) उन मार्गों को विहित कर सकेंगे जिनके द्वारा ही इसारतो लकड़ी या अन्य 
बत-उपज, राज्य में आयात या राज्य से निर्यात या राज्य के अन्दर स्थानान्तरित की 
जा सकेगी; 

(ख) किसी ऐसे अधिकारी के प/स के बिना, जो उसे देने के लिए सम्यक्‌ रूप 
से प्राधिकृत है या ऐसे पास को शर्तों के अनुसार से अन्यथा ऐसी इमारती लकड़ो या 
अन्य उपज के आयात या निर्यात या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे; 

(ग) ऐसे पासों के दिए जाने, पेश करने और वापस करने के लिए और 
उनके लिए फीसों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; 

(घ) अभिवहन में की इसमारती लकड़ी या अन्य वंन-उपज को, जिसके विषय 
में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीसत के कारण या उस पर देय किसी 
शुल्क, फीस या स्वामिस्व या प्रभार के कारण कोई धन सरकार को देय है या जिस 
पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिन्ह लगाना वांछनीय है, रोक लेने, उसके 
बारे में रिपोर्ट देने, उसे परीक्षित करने या चिन्हित करने के लिए उपबन्ध कर 
सकेंगे; 

(ड़) उन डिंपुओं की स्थापना और विनियमन के लिए, जिसमें ऐसी 
इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज उन व्यक्तियों हारा, जिनके भारसाधन में वह है, 
परीक्षा के लिए या ऐसे धन के दिए जाने के लिए, या इस हेतु कि ऐसे चिन्ह उन 
पर लगाए जाएँ, ले जाई जाएगी और उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी इमारती 
लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डियुओं को लाई जाएगी, उनमें संग्हीत की जाएगी, 
और उनसे हटाई जाएगी, उपबन्ध कर सकें गे; 
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(च) इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिए प्रयुक्त 
किसी नदी की धारा था तटों को बन्द करना या बाधित *:रना और ऐसी नदी में 
घास, झाड़-धाँखड़, शाताएँ या पत्तियाँ फेकता या कोई अन्य कार्य करना जिससे 
ऐसी नदी बन्द या बाधित हो जाए , प्रतिषिद्ध कर सकेंगे; 

(छ) ऐसी नदी की धारा या किनारों की किसो बाधा के निवारण या हटाने 
के लिए और उस व्यक्तित से, जिसके कार्यो और उपेक्षा के कारण यह आवश्यक 
हुआ है, ऐसे निवारण या हदाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; 

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी को चिराई के लिए 
गड्ढे बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिरवातित करना, काठ लेना, जलाना, छिपाना 
या उस पर चिन्ह लगाना, उस पर किन्हीं चिन्हों को बदलना या मिटानाया चिन्ह 
लगाने वाले हथौड़े या इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त अन्य उप- 
करणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना, पूर्ण रुप से या शर्तों के अधीन प्रति- 
घिद्ध कर सकेंगे; 

(झ) इमारती लकड़ी के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी चिन्हों के प्रयोग ओर ऐस 
चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण को विनियसित कर सकेंगे, उस समय को विहित कर 
सकेंगे, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रभादी रहेगा, ऐसे चिन्हों को उस संख्या को 
सीमित कर सकेंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जा सकगे, और ऐसे 
रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसों के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे । 

(३) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया 
कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिरदिष्ट वर्ग को या किसी 
विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होगा । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर अदेश सरकार ने १६६४५ के अधिनियम २३ की 
धारा १३ के द्वारा मुल अधिनियम की धारा ४१(२) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नयी 
उपधाराएँ बढ़ा दी हैं, अर्थात्‌ -- 

(2-क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या तो बिता शर्त के 
अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिदिष्ट की जाएँ, किसी वन 
अधिकारी को जो वन संरक्षक (कंसरवेटर) से नीचे पद का न हो, उपधारा (२) के 
खण्ड (ग) के अधीन फीस विहित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी । 

(२-ख) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्रो या आदेश के होते हुए भी, उप- 
धारा (२) के खण्ड (ख) में विनिरदिष्ट पासों के बारे में संदाय की जाने वाली फीसों 
को विहित करता हुआ कोई नियम जिसका इण्डियन फॉरेस्ट - (उत्तर प्रदेश संशोधन) 
अधिनियम १६६५ के प्रारम्भ होने से पूर्व वन संरक्षक (कंसरवेटर) द्वारा बनाया 
जाना तात्पथित है, उपधारा (२-क) के अधीन प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन ऐसे 
बनाया हुआ समझा जाएगा, मानों उपधारा (२-क) के उपबन्ध स्व प्रवृत्त रहे हों 
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और वन संरक्षक तद्धीन सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत रहा हो और वह विधिमान्य 
समझा जाएगा तथा सदेव विधिमान्य रहा हुआ समझा जाएगा और तब तक प्रवृत्त 
बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, राज्य सरकार या सभ्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किसी 
बन संरक्षक द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित न कर दिया जाए ; 

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह उक्त अधि- 
नियम के' प्रारम्भ होने से पृवे किए गए किसी कार्य के लिए किसी व्यवित को धारा 
४२ के अधीन अभियोजित करने या दण्ड देने का प्राधिकार देती है। 

टिप्पणशी--धारा ४१ में प्रयुक्त 'इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज' पद 
केवल सरकारी वनों की इमारती लकड़ी तथा अन्य वन-उपज के लिए ही प्रयोग में 
नहीं लाया गया है वरन्‌ इसमें धारा २(४) की परिभाषा के अनुसार अन्य स्त्रोतों से 
लाई जाने वाली इमारती लकड़ी और अत्य वत-उपज सम्मिलित है। लाल बादशाह 
बनाम सम्राट बाद (ए० आई० आर० १६२१८ लाहौर ८०) में अभिनिर्धारित किया 
गया है कि धारा ४१ में प्रयुक्त 'इमारती लकड़ी और अन्य वत-उपज' शब्द उसी 
व्यापक अथ में प्रयोग में लाए गए हैं जिस अथे में वे धारा २ में परिभाषित है, न कि उस 
संकीर्ण और सीमित अर्थ में जिसमें वे धारा ३६ में प्रयोग में लाए गए हैं। इसी प्रकार 
_काशीप्रसाद साहू बनाम उड़ीसा राज्य वाद (ए० आई० आर० १६६३ उड़ीसा २४) 
के निर्णय में कहा गया है कि यद्यपि भारतीय वत अधिनियम की अधिकांश धाराएँ 
सरकारी वन्त, सरकारी भूमि और ऐसी सम्पत्ति पर उगी हुई वव-उपज के वारे में हैं, 
तब भी बहुत सी धाराएं, विशेषकर जो अध्याय ७ में सरकार को विनियामक 
शक्तियाँ प्रदान करती हैं, वन-उपज के स्थानान्तरण को निग्रंत्रण करने के लिए हैं, 
चाहे वह उपज सरकार की सम्पत्ति न भी हो। धारा ४३ में डिपो में रखी वन-उपज 
को हुए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी के उत्त रदायी न होने की बात 
उपबन्धित है। यदि धारा ४१ में प्रयुक्त वन-उपज शब्द का अर्थ सरकार की सम्पत्ति 
तक सीमित होता तो इस उपबन्ध की आवश्यकता नहीं थी । 

धारा ४१(२) के प्रारम्भ के शब्द “विशेषतः और पृव॑वर्ती शक्ति की व्यापकता 
पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना' बहुत महत्वपूर्ण हैं। धारा ४१ (२) के अधीन लगभग 
सभी राज्यों ने विस्तृत नियम बनाए हैं। यदि इन नियमों में से कोई ऐसे विषय के बारे 
में हो जो धारा ४१(२) में उल्लिखित न हो तब भी वे नियम अधिकारातीत नहीं 
होते क्‍योंकि उस धारा में कुछ विनिदिष्ट विषय -ही दिए गए हैं। बरुशावन साह 
रामनाथ बनाम बिहार राज्य वाद (१२ बी० आर० ६१३) में अभिनिर्धारित किया 
गया है कि उपघारा (२) उपबन्ध करती है कि उन विनिर्दिष्ट सामलों जिनके बारे 
में नियम बनाए जाएँ, का विहित करना उपधारा (१) में दी गई, उसमें उल्लिखित 
प्रयोजनों के लिए नियम बताने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना 
है । ऐसे नियम का बनाना जो उपधारा (१) में उल्लिखित प्रयोजनों के पालन के 
लिए आवश्यक है, भले ही उसके अन्तगेंत आने वाला विषय उपंधारा (२) में वर्णित 
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किसी खण्ड की परिधि में न आता हो, वैध और उचित है ! 

उत्तर प्रदेश सरकार ते धारा ४१ के अधीन विस्तृत नियम बनाए हैं और वे 
राजपत्र में अधिसूचना संख्या २०१८/१४-३-६५-१९७४ तारीख २७ सितम्बर 
१६७८ के रूप में प्रकाशित हुए हैं। 

धारा ४१-क--धारा ४१ में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस 
मार्ग को विहित करने के लिए निय॑ंस बना सकेगी जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी 
या अन्य बन-उपज ऐसे किनन्‍्हीं सीमा-शुल्क सीसान्तों के पार, जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा परिनिश्चित है, उन राज्य क्षेत्रों से जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, 
या उनसे आयात या निर्यात या स्थानान्तरित को जा सकेगी और धारा ४१ के 
अधीन बनाए गए कोई नियम इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रह- 
कर ही प्रभावी होंगे । | 

धारा ४२--(१) राज्य सरकार ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति के 
रूप में ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, 
जो पाँच सो रुपए तक का हो सकेगा या दोनों, ऐसे नियमों द्वारा विहित कर सकेगी। 

(२) ऐसे तियम उपबन्ध कर सकेंगे कि उन मामलों में, जिनमें अपराध 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ या सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के 
लिए तंयारी करने के पदचात्‌ किया गया है या जहाँ कि अपराधो उसी प्रकार के 
अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, उपधारा (१) में वरशित शास्तियों 
से दुगुनी शास्तियाँ लगाई जा सकेगी । 
संशोधन 

सध्यश्रदेश संशोधन--मध्यप्रदेश राज्य ने १६६५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या' ६ की धारा ७ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा ४२ (१) में 'जो 
छह मास तक का हो संकेगा, या जुर्माना, जो प्राँच सौ रुपये तक का हो सकेगा' शब्दों 
के स्थान पर 'जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो एक हजार रुपए तक 
का हो सकेगा' शब्द प्रतिस्थापित किए हैं । 

धारा ४३-- किसी हानि या नुकसान के लिए, जो किसी इमारती लकड़ी या 
वन-उपज को उस समय हो जाए, जबकि बह धारा ४१ के अधीन बनाएं. गए किसी 
नियम के अधीन स्थापित किसी डियो में है, या जब वह इस अधिनियम के प्रशो- 
जनों के लिए अन्यत्र रोक रखी गई है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, और जब 
तक कोई वन अधिकारी ऐसी हामि या नुकसान उपेक्षा, विदष यथा कपट से नहों 
करता है, तब तक वह ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । 

धारा ४४--ऐसे किसी डिपो में किसी सम्पत्ति को संकटापन्न करने वाली 
दुर्घटना या आपात की दक्षा में ऐसे डिपो में, चाहे सरकार द्वारा या चाहे किसी 
प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, नियोजित हर व्यक्ति ऐसा संकट टालने या नुकसान या हानि 
से ऐसी सम्पत्ति को बचाने के लिए उसकी अपनी सहायता साँगने वाले किसी बन 
अधिकारी या पुलिस अधिकारी को सहायता देगा। 


अध्याय ८ 


बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी 
के संग्रहण पर नियन्त्रण 


पव॑तीय क्षेत्र में इमारती लकड़ी के परिवहन की सबसे सस्ती रीति जल 
द्वारा. बहान है। इस रीति में इमारती लकड़ी नदी में बहा दी जाती है। एक-एक 
कर के बहती हुई इमारती लकड़ी के टुकड़े पर्वतीय नदी में अटकते रहते हैं। लकड़ी 
बहान के लिए उसका स्वामी कुछ मजदूर लगाता है। मजदूरों का यह दल बहती 
हुई इमारती लकड़ी के पीछे चलता है और अटके हुए टुकड़ों को फिर से बहाता रहता 
है । जब नदी पव॑तों से निकल कर मैदान में आती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है 
और गति कम हो जाती है। इस कारण इमारती लकड़ी के टुकड़े अलग-अलग नहीं 
बहाए जा सकते । इस परिस्थिति में उनको बहाने की एक मात्र रीति बेड़ा बहान हो 
सकती है। बेड़े के रूप में बाँधने के लिए इमारती लकड़ी के टुकड़ों का संग्रहण 
करना पड़ता है। इसीलिए नदी के मैदानों में पहुँचते ही उस पर बूम बनाया जाता 
है और उस बूम पर इमारती लकड़ी के टुकड़ों का संग्रहण करके उन्हें बेड़े के रूप में 
बाँधा जाता है। इन बेड़ों को बूम के नीचे से मण्डियों तक दो नाविक खेकर ले, 
जाते हैं । 

इस संक्षिप्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि जल द्वारा इमारती लकड़ा 
का बहाव निरापद है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। नदी में पहली बार डाले 
जाने से लेकर बूम पहुंचने तक इमारती लकड़ी नदी में उसकी लम्बाई के अनु- 
सार एक मास से लेकर चार और कभी-कभी पाँच मास तक रहती है। इस 
कालावधि में शीतकालीन वर्षा या वर्षा ऋतु की प्रारम्भिक वर्षा के कारण नदी में बाढ़ 
आ जाती है। फलस्वरूप या तो इमारती लकड़ी के कुछ टुकड़े किनारों पर चढ़ जाते 
हैं या बूम तोड़कर अधिकांश टुकड़े नदी के मंदाती भाग में और कभी समुद्र में, यदि 
वह पास हो, बह जाते हैं । नदी के मैदानी भाग में बाढ़ के साथ बहे हुए टुकड़े बाढ़ 
घटने पर मैदानों में दूर-दूर फैल जाते हैं और कभी-कभी चोरी होने या न मिलने के 
कारण खो जाते हैं। साधारण परिस्थितियों में भी नदीतटों के ग्रामों के निवा- 
सियों द्वारा चोरी करने के कारण बहान हानि ५%से १०% तक होती है । बाढ़ आने 
पर तो यह हानि कभी-कभी ५०% तक पहुंच जाती है । इस हानि से क्र ताओं और 
अन्य स्वाप्नियों को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार को विस्तृत 
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क्षेत्र में बिखरी हुई इमारती लकड़ी का संग्रहण करने, उस दशा में उसकी चोरी से 
रक्षा करने, संग्रहीत इमारती लकड़ी स्वामित्व सम्बन्धी दावों को निपढाने तथा 
स्वामी के न होने की दशा में उसके व्ययत(089052) के लिए तियभ बनाने की शक्ति 
हो । इसी उद्देश्य की पूति के लिए वन अधिनियम की धारा ४५ से धारा ५१ तक 
में उपबन्ध बनाए गए हैं । इन उपबन्धों के अनुसार वन सीमा ही नहीं वरन्‌ उसके 
बाहर नदी तटों से बहुत दूरी तक इस प्रकार बिखरी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण 
तथा उसके व्ययन की शक्ति राज्य सरकार को मिल जाती है। 


बहती हुई और अठकी हुई इमारतो लकड़ी के संग्रहण सम्बन्धी उपबंध 
धारा ४५--(१) बहती हुई, किनारे से लगी हुई, अठकी हुई या डूबी हुई 
सब इमारती लक्षड़ी, ऐसे सब काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिस पर ऐसे चिन्ह लगे 
हैं जो घारा ४१ के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, या 
जिस पर चिन्ह अग्नि द्वारा या अन्यथा मिटाएं, बदले या बिगाड़॒गए हैं, और ऐसे 
क्षेत्रों में जेसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ठ करे, सभी अचिन्हित काष्ठ और इमारती 
लकड़ी, जब तक कि कोई व्यक्ति इस अध्याय में यथा उपबन्धित रूप में उन पर 
अपना अधिकार और हक सिद्ध नहीं कर दे, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी। 
(२) ऐसी इमारतों लकड़ी किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो 
उसे धारा ५१ के अधीन बनाए गए किसी नियम के आधार पर संगृहीत करने का 
हकदार है, संगृहीत की जा सकेगी और ऐसे किसी डिपो सें लाई जा सकेगी जिसे वन 
अधिकारी बहती हुई इमारती लकड़ी की प्राप्ति के लिए अधिसूचित करे। 
(३) राज्य सरकार राजपन्न में अधिसूचता हारा इमारती लकड़ी के किसी 
वर्ग को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी । 
टिप्पणी --यद्यपि इस धारा में नदी तल में दबी इमारती लकड़ी का उल्लेख 
नहीं है तथापि राभरंजन मलिक बनास सेक्रेटरी आफ स्टेट बाद (ए० आई० आएर० 
१६३१कलकत्ता ४३०) में अभिनिर्धारित किया गया कि नदी तल में' दबी या गड़ी 
हुई पाई गई इमारती लकड़ी का मामला वन अधिनियम की धारा ४४ के उपबन्धों 
के अन्तगंत आता है । | 
धारा ४६--धारा ४५ के अधीन संगृहीत इसारती लकड़ी की लोक सूचना 
वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाएगी। ऐसी सूचना में इसारती लकड़ी का 
वर्णन अन्तविष्द होगा, और उस इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले किसी व्यक्ति 
से यह अपेक्षा की जाएगी कि तुम ऐसी सूचना की तारीख से दो मास से अन्यून 
कालावधि के अन्दर ऐसे दावे का लिखित कथन उपस्थित करो । 
धारा ४७-- (१) जबकि यथा पूर्वोक्त जेसा कोई कथन उपस्थित किया जाए, 
तब वन अधिकांरी ऐसी जाँच करने के पश्चात्‌, जिसे वह ठीक समझता है, ऐसा करने 
के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पद्चात्‌ या तो दावे को खारिण कर 
सकेगा या इमारती लकड़ी का परिदान दावेदार को कर सकेगा । 


बहती हुई और अठकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण पर नियन्त्रण हू 


(२) यदि एक से अधिक व्यक्तियों दपरा ऐसी इसारती लकड़ी पर दावा किया 
जाता है, तो बन अधिकारी या तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों में से किसी को, जिसे बहु 
उसका हकदार समझता है, परिदत्त कर सकेगा या दावेदारों को सिविल न्यायालयों 
को निदे शित कर सकेगा और ऐसे किसी न्यायालयों से उस इमारतों लकड़ी के व्ययन 
सम्बन्धी आदेश की प्राप्ति के लम्बित रहने तक उसे अपने कब्जे में रख सकेगा। 

(३) जिस किसी व्यक्ति का दावा इस धारा के अधीन खारिज किया जा चुका 
है वह अपने द्वारा दावाकृत इसारती लकड़ी का कब्जा वापिस लेने के लिए बाद ऐसी 
खारिजी की तारीख से तीन मास के अन्दर संस्थित कर सकेगा, किप्तु कोई व्यक्ति 
ऐसी खारिजी या किसी इमारती लकड़ी के रोक रखे जाने या हटाने या इस धारा के 
अधीन अन्य व्यक्ति को इसके परिदान के कारण प्रतिकर या खर्चा सरकार से या 
किसी वन अधिकारी से वसूल नहीं करेगा। 

(४) जब तक कि कोई ऐसी कोई इमारती लकड़ी परिदत्त नहीं की गयी है 
या इस धारा में यथा उपबन्धित कोई वाद संस्थित नहीं किया गया है, तब तक कोई 
इमारती लकड़ी किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय की आदेशिका के अधीन 
नहीं होगी । 

धारा ४ंप-यदि यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई कथन उपस्थित नहीं किया जाताया 
यदि दावेदार धारा ४६ के अन्तगंत निकाली गयी सूचना द्वारा नियत रीति से या काला- 
वधि के अन्दर दावा करने का लोप करता है या अपने द्वारा इस प्रकार का दावा किए 
जाने और उस दावे के खारिज किए जाने पर ऐसी इमारती लकड़ी का कब्जा लेने के 
लिए धारा ४७ द्वारा नियत अपर कालावधि के अन्दर वाद संस्थित करने का लोप 
करता है, तो ऐसी इमारती लकड़ी का स्वामित्व सरकार में या उस दक्षा में, जिसमें 
कि ऐसी इमारती लकड़ी धारा ४७ के अधोन अन्य व्यक्तित को परिदत्त की गई है, 
ऐसे व्यक्ति में उन सब बिल्लंगमों से मुक्त होकर निहित होगा, जिन्हें उसने सुष्ट 
नहीं किया है । 

धारा ४६--किसी हानि या नुकसान के लिए जो धारा ४५ के अधीन संग- 
हीत किसी इमारती लकड़ी को हुई या हुआ है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी और 
जब तक कि कोई वन अधिकारी ऐसी हानि या नुकसान, उपेक्षा, विद्वेष, या कपट से 
नहीं करता, तब तक वह ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्त रदायों नहों होगा । 

धारा ४०--जब तक कि कोई व्यक्ति ऐसी राशि जो धारा ५१ के अधीन 
बने किसी नियम के अधीन देय है, बन अधिकारी या अन्य व्यक्तित को, जो उसे प्राप्त 
करने का हकदार है, उसके लिए नहीं चुका देता, तब तक वह उपरोक्त रूप में 
संगुहीत या परिदत्त इमारती लकड़ी का कब्जा लेने का हकदार नहीं होगा। 

धारा ५१--(१) राज्य सरकार निम्तलिखित बातों का विनियमन करने के 
लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्‌-- 


६६ भारतीय वन अधिनियम मीमांसा 


(क) धारा ४४ में वरित सब इमारती लकड़ी का उद्धारण, संग्रहण और 
व्ययन; 

(ख) इमारती लकड़ी के उद्धारण और संग्रहण के लिए प्रयुक्त नाथों का 
अयोग और रजिस्ट्रीकरण 

(ग) ऐसी इमारती लकड़ी के उद्धारण, संग्रहण, स्थानान्तरण, भण्डार में 
'रखने या व्ययत के लिए दी जाते वाली राशियाँ, और 

(घ) ऐसी इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिए प्रयोग में आने वाले 
हथौड़े और अन्य उपकरणों का प्रयोग और रजिस्ट्रीकरण । 

(२) राज्य सरकार इस धारा के अधीन बने किन्‍्हीं नियमों के उल्लंघन के 
लिए, शास्तियों के रूप में, ऐसी अवधि का कारावास, जो छह मास तक का हो 
सकेगा, या जुर्माना, जो गँच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों, विहित कर 
सकेगी । 
संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्यप्रदेश सरकार ने १६६५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या € की धारा पके द्वारा भारतीय वन अधिनयम, १६२७ की धारा ५१ की उपधारा 
(२) में 'जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माता, जो पाँच सौ रुपए तक का हो 
सकेगा शब्दों के स्थान पर 'जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जर्माना, जो एक हजार 
रुपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए हैं । 

टिप्पशी-धारा ४६ से धारा ५० तक में धारा ४५ के अधीन संग्रहीत इमा रती' 
लकड़ी के व्ययन की प्रक्रिया का वर्णन है। धारा ५१ में इस सम्बन्ध में नियम 
बनाने और शास्तियाँ विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को मिली है | इस 
अध्याय की धारा ४५ और उसके पश्चात्‌वर्ती धाराओं का उद्देश्य बहती हुई या 
अटकी हुई इमारती लकड़ी के स्वामियों के अधिकारों को विनियमित करना है, न 
कि उनको उन अधिकारों से वंचित करना । ये धाराएँ इमारती लकड़ी के किसी 
अधिकार को न तो उसके स्वामी से छीनती हैं और न उन्हें सरकार को अन्तरित 
करती हैं। अधिनियम की शर्तों का अनुपालन सरकार के लिए बाध्यकर है। [राम 
रंजन मलिक बनाम सेक्रदरी ऑफ स्टेट(ए० आई० आर० १६३१ कलकत्ता ४३०) 

इसी प्रकार अमृतेश्वरी देवी बनाम संक्रदरी ऑफ स्टेट वाद (आई० एल० 
आर० २९४ कलकत्ता ५०४) में अभिनिर्धारित किया गया है कि वन अधिनियम का 
का यह प्रभाव नहीं है कि वह बहती हुई या अठकी हुई इमारती लकड़ी के किसी 
अधिकार को उसके स्वामी से लेकर सरकार में निहित करता है; अधिनियम का 
उद्देश्य अधिग्रहण नहीं है, वरन्‌ विनियमन है और ये अधिकार उसी तरह बने रहते 
हैं जेसे वे थे। जंब सरकारी अधिकारियों द्वारा इमारती लकड़ी संग्रहीत की जाती 
है तो वह सरकार की सम्पत्ति नहीं बन जाती वरन्‌ वह उनके द्वारा उस व्यक्ति, 
जो अपना सर्वोत्तम हक दिखा सके, की ओर से धारण की जाती है। तात्पयं यह है 


बहतो हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण पर नियन्त्रण 8७ 


कि सरकार बहती हुई या अटकी हुईं या ऐसी अन्य प्रकार की इमारती लकड़ी का 
संग्रहण करा सकती है परन्तु इससे उसको उस इमारती लकड़ी पर स्वामित्व या कोई 
अधिकार नहीं मिल जाता । उसे ऐसी सब इमारती लकड़ी के बारे में सबको सचना 
देनी चाहिए और धारा ४७ से धारा ५० तक के उपबन्धों के अनसार उसका व्ययन 
करना चाहिए। यदि सरकार इन नियमों का अनुपालन नहीं करती तो वह भी दोषी 
समझी जाएगी । सरकार को इमारती लकड़ी का संग्रहण का अधिकार अवश्य मिला 
है परन्तु उसके साथ यह कत्तंव्य भी जुड़ा है कि वह वन अधिनियम के अध्याय ८ 
की धाराओं के अनुसार उसका व्यण्न भी करे । 

धारा ५१ के अधीन बने निथमों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को वैध 
रूप से दोषसिद्ध करने से पूर्व यह साबित किया जाना चाहिए कि इमारती लकड़ी 
जो उसके कब्जे में पाई गयी बहती हुई या अठकी हुई इमारती लकड़ी थी। यह 
साबित करने के बाद यह भी साबित करना चाहिए कि अभियुक्त का कब्जा अनन्य 
रूप से था। नारायण सिह बनाम सज्नाट वाद (१६९०२ पी० एल० आर० ५३६) 
में अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार की शहतीरों को अपने कब्जे में रखने 
के कारण धारा ५१ के अधीन अर्जीदार की दोषसिद्धि उस दशा में बैध नहीं है जहाँ 
शहतीर खुले खेत में छिपाए हुए पाए गए क्‍योंकि इस दशा में यह नहीं कहा जा 
सकता कि अर्जीदार का उन पर अनन्य रूप से कब्जा था। 

उत्त र प्रदेश सरकार ने धारा ४५ के अधीन विनिदिष्ट क्षेत्र और धारा ५१ 
के अधीन विस्तृत नियम अधिसूचना संख्या २०१८/१४-३-६५-१६७४ तारीख २७ 
सितम्बर १६७८ के अध्याय ३ में प्रकाशित किए हैं । 


अध्याय € 


ग़ास्तियाँ और प्रक्रिया 


(?६॥४४॥॥९$ &0 770०6078) 


भारतीय वन अधिनियम के अध्याय &, जिसका शीउ॑क शास्तियाँ और 
प्रक्रिया' है, में शास्तियाँ तो केवल दो विशिष्ट अपराधों के लिए दी गयी हैं। अन्य 
अपराधों के लिए शास्तिपाँ अधिनियम के विभिन्‍न अध्यायों में वणित हैं। अत्तः इस 
विषय के व्यापक और पूर्ण ज्ञान के लिए विभिन्‍न अपराधों के लिए वन अधिनियम 
में विहित शास्तियों का वर्णन यहाँ किया जाएगा। वन अधिनियम में प्रक्रिया का वर्णन 
भी संक्षिप्त है। उसमे वन अपराधों के अन्वेषण के सम्जन्ध में वन अधिकारियों तथा पुलिस 
अधिकारियों की शक्तियाँ, वन अपराधों के संक्षिप्तत: विचारण की मजिस्ट्रेटों की 
शवित, वन अधिकारियों की वन अपराधों के शमन करने की शक्ति तथा वन अपराधों के 
सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया का वर्णन है। प्रक्रिया के लिए भी 
दण्ड प्रक्रिया संहिता के महत्त्वपूर्ण अंशों के ज्ञान की अपेक्षा है। अतः इस अध्याय में 
सर्वप्रथम वन अपराधों का पूर्ण तथा विस्तृत वर्णन तथा उनकी शास्तियाँ, इस अध्याय 
में वर अधिनियम के उपबन्ध तथा उन पर टिप्पणी और अन्‍्त में प्रक्रिया का वर्णन 
किया जाएगा । 
वन अपराधों का वर्गीकरण 

भारतीय वन अधिनियम १६२७ के अनुसार वन अपराध नीचे लिखे तीन वर्गों 
में विभाजित किए जा सकते हैं : 

(१) वन सम्बन्धी अपराध; 

(२) अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज सम्बन्धी 

अपराध; और 

(३) अन्य अपराध । 

(१) बन सम्बन्धी अपराध--भारतीय वन अधिनियम में (६) आरक्षित वन, 
(॥) ग्राम वन, (#) संरक्षित वत, और ([ए) वन जो सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं, 
का वर्णन है । इन वनों से सम्बंधित अध्यायों में आपराधिक कार्यों का वर्णन कर 
उनके लिए शास्तियाँ भी विहित कर दी गई हैं । 

(।) आरक्षित बन--आरक्षित वत के सम्बन्ध में विभिन्‍न उपबन्ध वन अधि- 
नियम के अध्याय २ में वर्णित हैं। इसी अध्याय के अन्त की ओर धारा २६ (१) में 
आरक्षित वन तथा प्रस्थापित आरक्षित वन में प्रतिषिद्ध कार्यों का वर्णन है और इसी धारा 
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में उत कार्यों को करने के लिए शास्ति भी विहित है। इस धारा को धारा २६ (२) 
के साथ पढ़ने से विदित होता है कि वत अधिकारी की लिखित अनुज्ञाया राज्य 
सरकार द्वारा बताए गए किसी नियम के अधीन किए गए कार्य को या धारा १४ 
(२) (ग) के अधीन चालू रखे गए या धारा २३ के अधीन दिए गए अतुदान या की 
गई संविदा द्वारा सुष्ट किसी अधिकार के प्रयोग को छोड़ आरक्षित वन में श्रन्य सब 
कार्य प्रतिषिद्ध हैं और इन कार्यों को करने वालों को छह मास तक का कारावास या 
पाँच सौ रुपए तक का जुर्माता या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं । मध्य प्रदेश को छोड़ 
सब राज्यों में शास्ति वही है जो मूल अधिनियम है। मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन 
द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि एक वर्ष और जुर्माने की अधिकतम सीमा एक 
हजार रुपए कर दी है । इन दण्डों के अतिरिक्त सिद्धदोष करने वाला न्यायालय वन 
को नुकसान पहु चाने' के कारण कुछ प्रतिकर के संदाय का भी निदेश दे सकता है। 
धारा २६ (३) के अनुसार राज्य सरकार को यह शक्ति भी है कि यदि आरक्षित 
वन में जानबुझकर या घोर उपेक्ष। द्वारा आग लगाई जावे तो उसके लिए हागाई गई 
शास्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार ऐसे वतन या उसके किसी प्रभाग में चरागाह या 
वन-उपज के ग्रविकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझती 
है, निलम्बित करने का आदेश दे सकती है। बिहार सरकार ने राज्य सरकार की 
अधिकारों के प्रयोग को निलम्बित करने की शक्ति जानबुझकर या घोर उपेक्षा से 
लगाई गईं आग के अतिरिक्त वन उपज की विस्तृत चोरी की घटनाओं के मामले में 
भी लगा दी है परन्तु चोरी की घटनाओं के फलस्वरूप अधिकारों के प्रयोग का 
निलम्बन केवल चार वर्ष तक का हो सकता है। 

(॥) ग्राम वन--ग्राम वन से सम्बन्धित अध्याय में स्पष्ट रूप से कोई शास्ति 
नहीं लिखी है परन्तु उसमें यह लिखा है कि ग्राम वन में आरक्षित वनों से सम्बद्ध 
नियम लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने एक संशोधन करके ग्राम' वन 
संरक्षित वत से भी बनाने का प्रावधान कर दियो है और इसलिए उस राज्य में ग्राम 
बन में उसी प्रकार के वन के नियम या शास्तियाँ लागू होती हैं, जिनसे ग्राम वन 
बना हो । ' 
(॥) संरक्षित बन--संरक्षित वन से सम्बन्धित उपबन्ध अधिनियम के 
अध्याय ४ में वरणित हैं। इसी अध्याय के अन्त की ओर धारा ३३ (१) में धारा ३० 
के अधीन निकाली गयी अधिसूचता या धारा ३२ के अधीन बनाए गए नियमों के 
उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्ति विहित है। यह शास्ति छह मास तक का 
कारावास या पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों प्रकार के दण्ड. हो सकती है । 
मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन करके कारावास की अधिकर्तम अवधि एक वर्ष 
और जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार रुपए कर दी है। संरक्षित वत के अप- 
राधों के सम्बन्ध में आरक्षित वन की तरह वन को हुए नुकसान के लिए प्रतिकर 
दिलाने का उपबन्ध धारा ३३ में नहीं है परन्तु जानबूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा 
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लगाई गयी आग की घटनाओं के क्षेत्र में चरागाहु या वन-उपज के सब अधिकारों को 
उतनी कालावधि के लिए, जो राज्य सरकार ठीक समझे, निलम्बित करने का उप- 
बन्ध है। बिहार सरकार ने एक संशोधन द्वारा अधिकारों को निलम्बित करने की 
शक्ति की परिधि में वन-उपज की विस्तृत चोरी की घटनाओं को भी ले लिया है 
परन्तु चोरी की घटनाओं के फलस्वरूप अधिकारों के प्रयोग का निलम्बन केवल चार 
वर्ष तक का हो सकता है। 

(।ए) बन जो सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं-जो वन सरकार की सम्पत्ति 
नहीं हैं उनके लिए शास्ति विहित करने का वैसे तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वे 
प्राइवेट सम्पत्ति हैं परन्तु लोकहित को देखते हुए उनमें कतिपय कार्यों को विनियमित 
या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति धारा ३५ के अधीन सरकार में निहित है। यदि ऐसे 
वनों का स्वामी किसी विनियम या प्रतिषेध की उपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा करता 
है तो धारा ३६ के अधीन उस वन का प्रबन्ध संभालने और आरक्षित वनों से सम्बद्ध 
उपबन्ध लागू करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है । जब राज्य सरकार धारा 
३६ ऐसे वनों पर लगा देती है तो ऐसे वनों से सम्बन्धित अपराधों के लिए आरक्षित 
वन सम्पन्धी शास्तियाँ दी जा सकती हैं । 

मूल अधिनियम के अध्याय ५ के उपबन्ध अपने उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत 
सफल नहीं होते । अतः गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों मे धारा ३५ में विस्तृत संशो- 
धन किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा ३८ के बाद 'दावेदारों के वन' शी ष॑क 
वाला एक नया अध्याय ५-क जोड़कर उसकी धारा ३८ (च) में ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध 
कार्यों का वर्णन किया है और उनके लिए छह मास तक का कारावास या जुर्माना 
या दोनों प्रकार के दण्ड विहित किए हैं । 

/#०.. (२) अभिवहन के दौरान इसारती लकड़ी और अन्य वन-उपज सम्बन्धी 

_ अपराध--भारतीय वन अधिनियम की धारा ४१ के अधीन इमारती लकड़ी को बहाने 
के विषय में सब नदियों और उनके तटों का नियंत्रण और थल या जल द्वारा अभि- 
वहन में की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज का नियंत्रण सरकार में निहित है 
ओर वह इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के 
लिए नियम बना सकती है। इन नियमों के उल्लंघन के लिए धारा ४२ में उन्हीं 
नियमों में शास्ति विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। 

धारा ४२ (१) के अनुसार नियमों के उल्लंघन के लिए छह मास तक का 
कारावास ओर पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों दण्ड नियमों में विहित किए 
जा सकते हैं। धारा ४२ (२) में राज्य सरकार को यह भी शक्ति दी गई है कि वह 
उन मामलों में जिनमें अपराध सूर्यास्त के पहचात्‌ या सूर्योदय से पूर्व या विधिपुर्ण 
प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात्‌ किया गया हैया 
जहाँ अपराधी उसी अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, धारा ४१ (१) 
में वणित शास्तियों से दुगती शास्तियाँ नियमों में विहित कर सकती है। मध्यप्रदेश 
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सरकार ने एक संशोध॑न द्वारा धारा ४१ (१) में कारावास की अधिकतम अवधि 
एक वर्ष और जुर्माने के अधिकतम सीमा एक हजार रुपए कर दी है। 

जल द्वारा अभिवहन के दौरान बहती हुई या अटकी हुई या डबी हुई इमा- 
रती लकड़ी के उद्धारण, संग्रहण तथा व्ययन और इनसे सम्बन्धित अन्य विषयों को 
विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति धारा ५१ के अनुसार राज्य सर- 
कार में निहित है । राज्य सरकार को यह भी शक्ति है कि इन नियमों में उनके 
उल्लंघन के लिए शास्ति के रूप में छह मास तक का कारावास या पाँच सौ रुपए 
तक का जुर्माना या दोनों दण्ड विहित कर सकती है। मध्यप्रदेश सरकार ने एक 
संशोधन द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि एक वर्ष और जुर्माने की अधिकतम 
सीमा एक हजार रुपए कर दी है। 

(३) अन्य अपराध--ऊपर वर्णित अपराध और उनके लिए शास्तियाँ वन 
अधिनियम के उन अध्यायों से सम्बद्ध हैं जिसका वर्णन अभी तक हो चुका है | इसके 
अतिरिक्त वत अधिनियम में कुछ अन्य अपराध कार्यो का वर्णन आने वाले  अध्यायों 
में भी है। अतः उतका संक्षिप्त वर्णन यहाँ कर दिया जाता है ताकि विभिन्‍न बन 
अपराधों और उनकी शास्तियों का पूर्ण ज्ञान पाठक को हो जाए : 

(7) दोषपूर्ण अभिग्नरहण के लिए दण्ड (धारा ६२)--भारतीय वन अधि- 
तियम की धारा ५२ के अनुसार वन विषयक अपराध में प्रयुक्त सब औजार, नाव, 
छकड़ (या अब यान) या पशुओं का अभिग्रहण वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी 
कर सकता है| यह शक्ति इन अधिकारियों को अपराध होने का विश्वास होने पर 
प्रयोग में लानी चाहिए । परन्तु यदि इस शक्ति का दुरुपयोग होने लगे तो जन-साधारण 
को बहुत कष्ट होगा। इस सम्भावना पर अंकुश रखने के लिए धारा ६२ में दोषपूर्ण 
अभिग्रहण के लिए छह मास तक का कारावास या पांच सौ रुपए तक का जुर्माना 
या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन द्वार कारा- 
वास की अधिकतम अवधि एक वे और जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार 
रुपए कर दी है । 

(7) बुक्षों और इमारतो लकड़ी पर चिन्हों के कूटकरश करने और उन्हें 
विरूपित करने और सीसा चिन्हों को बदलने के लिए शास्ति (धारा ६३ )--इस 
धारा के अनुसार जो लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने के लिए 
जानबूझकर किसो इमारती लकड़ी या खड़े वृक्ष पर के क्रमशः सम्पत्ति चिन्ह या 
सरकारी चिन्ह को बदलेगा, विरूपित करेगा यो मिटाएगा या वन के सीमा चिन्ह 
को बदलेगा, सरकाएगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा वह दो वर्ष तक के कारा- 
'बास या जुमने या दोनों से दण्डनीय होगा । 

(7/) आबद्ध व्यक्ति द्वारा आग न बुझाने या सहायता न देने के लिए शास्ति 
(धारा ७६)-घारा ७६ (१) के अनुसार कतिपय वर्गों के व्यक्ति आरक्षित या 
संरक्षित वत की किसी आग को बुझाने के लिए कार्यवाही करने और ऐसे बनों में 
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अपराध को रोकने और अपराधी का पता चलाने में सहायता करने के लिए बाध्य 
हैं । यदि उन वर्गों के व्यक्ति धारा में वणित कार्यों में से कोई कार्य नहीं करते तो 
उनको धारा ७६ (२) के अनुसार एक महीने तक का कारावास या दो सौ रुपए 
तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं 

(ए) नियमों, जिनके उल्लंघन के लिए झास्ति विहित नहीं है, के भंग के 
लिए शास्ति (घारा ७७)--जो व्यक्ति वत अधिनियम के अधीन बने किसी नियम 
को, जिसके उल्लंघन के लिए कोई विशेष शास्ति उपवन्धित नहीं है, भंग करता है 
वह एक मास तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से 
दण्डनीय होता है। मध्यप्रदेश सरकार ने एक संशोधन द्वारा कारावास की अधिकतम 
अवधि छह मास और जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार रुपए कर दी है। 

ऊपर किए गए वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय वन अधिनियम १६२७ के 
अनुसार निम्तलिखित दण्ड अभियुक्त को दिए जाते हैं : 

(+) काराबास--यद्यपि कारावास की अधिकतम अवधि प्रत्येक अपराध के 
लिए स्पष्ट रूप से वन अधिनियम में लिखी है तथापि यह नहीं लिखा हैं कि कारावास 
सादा या कठिन होगा । साधारण खण्ड अधिनियम, १८६९७ के अनुसार १८६८ या 
उसके बाद बनाए गए अधिनियमों में यदि केवल कारावास लिखा है तो उसका अर्थ 
दोनों भाँति के कारावासों से है। इस प्रकार वतन अपराधों के लिए सादा या कठित 
दोनों में से किसी भाँति का कारावास दिया जा सकता हैं। भारतीय वन अधि- 
नियम में सामान्यत्या कारावास की अवधि छह मास से अधिक नहीं है परन्तु धारा 
६३ में वणित अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि दो वर्ष हो सकती हैं! 
मध्यप्रदेश सरकार ने वन अधिनियम की विभिन्‍त धाराओं में संशोधन करके जहाँ 
भूल अधिनियम में कारावास की अधिकतम अवधि एक मास है वहां उसे बढ़ाकर छह 
मास और जहाँ वह मुल अधिनियम में छह मास है वहाँ उसे बढ़ाकर एक वर्ष कर 
दिया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४३४ में भूमि चिम्हों के नष्ट करने या 
हटाने के लिए दोनों में से किसी भाँति का एक वर्ष तक का कारावास विहित है। 
इस प्रकार वन सीमा चिन्हों को हटाने, नष्ट करने, बदलने या विरूपित करने के 
लिए भारतीय वन अधि नियम में भारतीय दण्ड संहिता से अधिक दण्ड विहित है । 

(7) जुर्माना--सामान्यतया प्रत्येक अपराध के लिए भारतीय वन अधि- 
नियम में जुर्माने को अधिकतम सीमा विहित है परन्तु धारा ६३ में जुर्माने की 
सीमा नहीं लिखी है। ऐसी दशा में भारतीय दण्ड संहिता की घारा ६३ के अनुसार 
जुर्माना किए गए अपराध के लिए अत्यधिक नहीं होना चाहिए । वन अधि नियम में 
सामान्यतया जुर्माने की अधिकतम राशि पांच सो रुपए है। केवल धारा ७६ में 
जुर्माने की अधिकतम सीमा दो सौ रुपए है। मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्‍न संशो- 
धत्तों द्वारा जुमनि की अधि कतम सीमा एक हजार रुपए कर दी है। 

ऐसी दशाओं में जहाँ कारावाप्त और जुर्माना दोनों दण्ड दिए जाते हैं वहाँ 
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जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में कारावास की अवधि बढ़ जाती है। सिद्ध- 
दोष करने वाला न्यायालय निर्णय देते समय निर्णय में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने 
की दशा में बढ़ायी जाने वाली कारावास की अवधि भी लिख देता है। भारतीय 
दण्ड संहिता की धारा ६५ के अनुसार कारावास की बढ़ायी जाने वाली अवधि 
कारावास की उस अवधि की एक चोथाई से अधिक नहीं होती, जो अपराध के लिए 
अधिकतम नियत है। 

(॥) अधिहरण--ऊपर लिखे दण्डों के अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 
में वन अपराध से सम्बन्धित सम्पत्ति, उपकरण आदि के अधिहरण का भी उपबन्ध 
है और इस प्रकार यह तीसरे प्रकार का दण्ड हुआ। वन अध्नियम की धारा ५५ 
के अनुसार ऐसी सब इमारती लकड़ी या वन-उपज जो सरकोर की सम्पत्ति नहीं है 
और जिसके विषय में वन अपराध किया गया है और ऐसे अपराध में प्रयुक्त सब 
औजार, नावें, छकड़े (यः कई राज्यों में अब यान) और पशु अधिहरणीय हैं और 
उनका अधिहरण उस अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो 
सकता है । 

((४) प्रतिकर-न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले उपयु कत दण्डों के अति- 
रिक्त आरक्षित वन से सम्बद्ध अपराधों में न्यायालय वन को हुए नुकसान का प्रतिकर 
देने का भी कभी-कभी निदेश दे देता है। यह वास्तव में दण्ड नहीं है; यह तो वन 
को हुए नुकसान की क्षति-पूर्ति है या अभियुक्त द्वारा उपयोग में लायी गयी वन-उपज 
का मूल्य । वन अधिनियम के अथीन प्राधिकृत वन अधिकारियों को वन अपराध के 
लिए प्रतिकर लेने की शक्ति है। वन अधिनियम की धारा ६८ के अनुसार प्राधिकृत 
बन अधिकारी उस वन अपराध के लिए जिसके बारे में यह सन्देह हो कि वह किया 
गया है, प्रतिकर के रूप में कोई घनराशि ले सकते हैं । यद्यपि यह भी पारिभाषिक 
रूप से दण्ड नहीं है तथायि इसका प्रभाव उसी के समान होता है । 
शास्ति और प्रक्रिया सम्बन्धी वन अधिनियम के उपबन्‍्ध 

धारा ५२९--(१) जब कि यह विश्वास करमे का कारण है कि किसी वन- 
उपज के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, सब 
औजा रों, न।वों, छकड़ों या पशुओं सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने सें 
हुआ है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारों द्वारा अभिगृहीत को जा सकेगी । 

(२) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधि- 
कारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस 
प्रकार अभिग्रहण हो गया है और यथादकक्‍य श्ञीत्र ऐसे अभिग्रहणा की रिपोर्ट उस अप- 
राध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने 
वाले सजिस्टू 5 को भेजेगा : 

परस्तु जबकि वहु वन-उपज, जिससे बारे में यह्‌ विश्वास हे कि ऐसा अप- 
राध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र 
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अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो वह 
पर्याप्त होगा । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने १६६० के उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम संझवा २१ की धारा ७ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा 
५२ में 'छकड़ों' के स्थान पर 'यानों' शब्द प्रतिस्थापित किया है। 

पंजाब, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ने भी इस धारा में 'छकड़ों' के स्थान 
पर 'यानों' शब्द प्रतिस्थापित किया है। 

टिप्पणी-इस धारा के अनुसार वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को केवल 
अपराध से सम्बद्ध समस्त उपकरणों आदि का अभिग्रहण करने की शक्ति है परल्तु 
अभिग्रहण करने वाले प्रत्येक अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति पर अभिग्रहूण उपदर्शित 
करने के लिए कोई चिह्न लगाना अनिवाय है । साथ ही उसके लिए यह भी जरूरी 
है कि वह ऐसे अभिग्रहण की रिपोट उस अपराध का जिसके कारण अभिग्रहण हुआ 
है विच्ञारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को यथाशकय शीघ्र 
भेजे। परन्तु जब अपराध से सम्बन्धित वन-उपज सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी 
अज्ञात है तब यही पर्याप्त होता है कि वह 5283 परिस्थितियों के बारे में (रिपोर्ट 
अपने पदीय वरिष्ठ को यथाशक्य शीघ्र भेजे | यदि वन अधिकारी अभिग्रहण की 
रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रंट को नहीं भेजता तो वह अभिगृहीत वस्तुओं 
को अवैध रूप से रोके रखने का दोषी माना जा सकता है। वामन रामचन्द्र भौण्ड 
बनाम दीपचन्द बालकिशन वाद (आई० एल० आर० १५ मुम्बई २२६) में अभि 
निर्धारित किया गया कि वन अधिकारी माल का निरोध इस आधार पर न्यायोचित 
नहीं बता सकता कि अपराध वन विधि के विरुद्ध हुआ है, यदि उसने मामले को 
न्यायालय के समक्ष ले जाने के बारे में इस धारा द्वारा अपेक्षित अनुक्रम का अनुपालन 
नहीं किया । परन्तु इस मामले में अपील न्यायालय ने यह देखते हुए कि वामन 
रामचन्द्र गौण्डे सहायक वन संरक्षक ने इस संदेह के कारण कि इमारती लकड़ी सर- 
कारी वन से चुराई गई है, विशेषकर जबकि उसके साथ विधिमान्य पास नहीं था 
उसे अभिग्ृहीत किया और बाद में पटेल द्वारा यह लिखकर देने पर कि वह उसके 
मल्की की है, इस आधार पर कि वह कुलकर्णी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, मामले के 
सब तथ्य अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज दिए, गौण्डे द्वारा सदभावपुर्वेक कार्य करने 
का तक स्वीकार करके उसके विरुद्ध पारित जिला न्यायालय की डिक्नी को उलट 
दिया । जलन ए (62८5०, 

अभिग्रहण और अंधिंहरण में अन्तर-- (4) अभिग्रहण एक अन्तरिम व्यवस्था 
है जिसमें अपराध से सम्बद्ध सम्पत्ति वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वास अपने 
कब्जे में इसलिए ले ली जाती है कि विचारण के दौरान वह सबूत में प्रस्तु# की जा 
सके । इसके विपरीत, अधिहरण अन्तिम व्यवस्था है जिसमें अभियुक्तं के दोष- 
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सिद्ध हो जाने पर उसके द्वारा प्रयुक्त उपकरण आदि तथा अपराध से सम्बद्ध उपज 
यदि वह सरकार की सम्पत्ति नहीं है, दण्ड के रूप में अधिहरण कर सरकार को सौंप 
दी जाती है। 

(#) अभिग्रहण अपराध होने के शीघ्र बाद किया जाता है और इसे वन या 
पुलिस अधिकारी अपने विवेक से करता है । यह दण्ड नहीं है । इसके विपरीत अधि- 
हरण दण्ड है और उसका आदेश विचारण के अन्त में दोषसिद्ध करने वाला 
न्यायालय किसी अन्य दण्ड के साथ करता है। 

धारा ५३- रेन्जर से अनिम्त पंक्ति वाला वन अधिकारी, जिसने या जिसके 
अधीनस्थ ने कोई ओजार, नावें, छकठे या ढोर धारा ५२ के अधीन अभिगृहीत किए 
हैं, उन्हें उनके स्वामी द्वारा ऐसे बन्धपतन्र निष्पादित किए जाने पर निमु कत कर सकेगा 
कि यदि और जब घुझसे ऐसी अपेक्षा की जाएगी, तो और तब में इस प्रकार निमु क्‍त 
सम्पत्ति उस मजिस्टू ८ के समक्ष पेश कर दूंगा जिसको उस अपराध का, जिसके कारण 
अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है । 
संशोधन 

, उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने १६६० के उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम संख्या २१ की धारा ७ के द्वारा वन अधिनियम की धारा ५३ में 'छकड़े' के 
स्थान पर यान' शब्द प्रतिस्थापित किया है। 

पंजाब, मध्यप्रदेश ओर हिमाचल प्रदेश राज्यों में भी विभिन्‍न संशोधनों द्वारा 
'छकड़ ' के स्थान पर यान शब्द प्रतिस्थापित किया गया है । 

धारा ५४--ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर॑मजिस्टूंट सब सुविधापूर्ण 
शीघ्रता से, ऐसे उपाय करेगा जो अपराधी की गिरफ्तारी और विचारण और सम्पत्ति 
के विधि के अनुसार व्ययत्त के लिए आधइयक हो । 

टिप्पणी --इस धारा में प्रयुक्त ऐसी किसी रिपोर्ट' से तात्पर्य धारा ५२ के 
अधीन किए गए अभिग्रहण की रिपोर्ट से है। ऐसी रिपोर्ट में वत अधिकारी सामान्य- 
तया अपराध की रिपोर्ट, उसके सम्बन्ध में किए गए अभिग्रहण तथा अन्य आवश्यक 
सूचना भी भेज देते हैं। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर मजिस्ट्रेंट सुविधापुबंक शीघ्रता से 
उस पर कार्यवाही करता है। इस कार्यवाह। की प्रक्रिया का वन अधि नियम में विस्तृत 
वर्णन नहीं है। प्रक्रिया के विस्तुत वर्णन के अभाव में मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्निया संहिता 
में वणित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। 

धार/ ५५--(१) ऐसी सब इसारती लकड़ी या वन उपज, जो सरकार को 
सम्पत्ति नहीं है और जिसके विषय में वतअपराध किया गया है और ऐसे वन विषयक 
अपराध के करने सें प्रयक्त सब औजार, नादें, छकड़े ओर पशु अधिहरणीय होंगे। 

(२) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अति- 
रिक्त हो सकेगा । 
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संशोधन 

उत्तर प्रदेश , पंजाब, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने विभिन्‍न 
संशोधनों द्वारा इस धारा में 'छकड़े' के स्थान पर 'यान' शब्द प्रतिस्थापित किया है। 

टिप्पणी--धारा ५५ के अधीन कार्य करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
कि अभिगृहीत सम्पत्ति का स्वामी साथ हो और अभिग्रहण उससे किया जाए। 
मौहम्मद खाँ बनाम सम्राठवाद (ए० जआाई० आर० १६३८ नागपुर ३६५) में अभि- 
निर्धारित क्रिया गया कि इस धारा में विधान मण्डल ने अधिहरण' शब्द का प्रयोग 
किया है जो भारतीय दण्ड संहिता में प्रयृक्त 'समपहरण' शब्द से भिन्‍न अर्थ वाला है। 

विंसी सम्पत्ति का समपहरण उसके स्वामी से किया जा सकता है परत्तु किसी सम्पत्ति 
का अधिहरण किसी व्यक्ति के कब्जे से किया' जा सकता है, चाहे वह उसका स्वामी 
हो या नहीं । 

यदि वन-उपज जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है, सरकार की सम्पत्ति 
हो तो मजिस्ट्रेट उसके बारे में यही आदेश दे सकता है कि वह वन अधिकारी द्वारा 
अपने भार साधन में ले ली जाए। उसके विक्रय और आगमों से भेदियों को इनाम 
देने का आदेश अवेध है। सम्राज्ञी बनाम नाथ्‌ खाँ घाद (आई० एल० आर० हें 
इलाहाबाद ४१७ )में अभिनिर्धारित किया गया हैं कि उस वन-उपज के बारे में जिसके 
सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है और जो सरकार की सम्पत्ति है, अधिहरण 
का आदेश न तो आवश्यक है और न दिया जा सकता है । जो कुछ करना 
आवश्यक है वह यही है कि वन अधिकारी को निदेश दिया जाए कि वह उसे अपने 
भारसाधन में ले ले । 

धारा ५५ के अधीन अधिहरण का आदेश स्पष्ट रूप से दण्ड है और ऐसा 
होने के कारण वह सरकार से भिन्‍न अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति के बारे में उसी 
समय दिया जा सकता है जब कि वन अधिनियम के अधीन उस वन अपराध पर 
जिसके सम्बन्ध में अभिग्रहूण किया गया, अन्य दण्ड दिया गया है। धारा २६ के 
अधीन दण्ड देने के बहुत समय बाद अधिहरण का आदेश देता अवैध है। [ऐपउन्दी 
शेख बनाम सम्चाज्ञी वाद (आई० एल० आर० २७ कलकत्ता ४५०) तथा सस्नाज्ञी 
बनास नाथू खाँ वाद, (आई० एल० आर० ४ इलाहाबाद ४१७) ] 

अधिहरण तथा समपहरण में अन्तर--अधिहरण और समपहरण दोनों दण्ड 
हैं और विचारण के अन्त में किसी अन्य दण्ड के साथ दिए जाते हैं। अधिहरण वन 
अधिनियम में दण्ड है और समपहरण भारतीय दण्ड संहिता के अधोन दण्ड है। इन 
दोनों में निम्तलिखित अन्तर हैं : 

(४) अधिहरण उस सम्पत्ति का किया जाता है जो अपराध करने में काम में 
लाई गई हो और जो सरकार की सम्पत्ति न हो। समपहरण उस सम्पत्ति का किया 
जाता है जो अपराध करने में काम में न लाई गई हो और जो सरकार की सम्पत्ति 
नही। 
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(॥) अधिहरण उस सम्पत्ति का भी किया जा सकता है जो उसके स्वामी के 
कब्जे में न हो। इसके विपरीत समपहरण केवल उस सम्पत्ति का होता है जो स्वामी 
के कब्जे में हो । 

(॥) अधिहरणीय सम्पत्ति जंगम होती है। इसके विपरीत समपहरणीय 
सम्पत्ति जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की हो सकती है-। 

धारा ५६--जब किसी वन विषयक अपराध का विचारण समाप्त हो जाता 
है, तब यदि वह वन-उपज, जिसके सस्यन्ध सें ऐसा अपराध हुआ है, सरकार को 
सम्पत्ति है या उसका अधिहरण हुआ है, तो वह वन अधिकारी द्वारा अपने भार 
साधन में ले लो जाएगी और किसी अन्य दशा में, उसका ऐसी रीति से व्ययन किया 
जा सकेगा, जेसी पायालय निदिष्ट करे। 

टिप्पएी- यह धारा तभी लागू होती है जहाँ वत-उपज, जिसके सम्बन्ध में 
विचारण के परिणाम स्वरूप अन्ततोगत्वा अपराध किए जाने का निष्कर्ष है, वन 
अधिकारी या पुलिस अधिका री द्वारा धारा ५२ के अधीन अभिग्ृहीत की गईं हो। 
[इब्राहीस अकबर अली बनाम राज्य बाद (१६६३ (१) क्ि० एल० ले० ६६४)] 
यह धारा यह भी स्पष्ट कर देती है कि उस वन-उपज के बारे में जो सरकार की' 
सम्पत्ति है और जिसके सम्बन्ध में अपराध हुआ है, अधिहरण का आदेश न आवश्यक 
है और न क्रिया जा सकता है। उस सम्पत्ति के बारे में तो वत अधिकारी की अपने 
भार साधन में लेने का केवल निदेश देना चाहिए। [सम्राज्ञी बनाम नाथ्‌ खाँ बाद 
(आई० एल० आर० ४ इलाहाबाद ४१७) | 

धारा ५७--जब कि अपराधी अज्ञात है या पाथा नहीं जा सकता, तब यदि 
मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष हे कि कोई अपराध किया गया है, तो बह यह आदेश दे सकेगा 
कि जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपराध हुआ है, वह अधिहृत को जाए और वन 
अधिकारी द्वारा अपने भार साधन में ले ली जाए या उस व्यक्ति को दे दी जाए जिसे 
मजिस्ट्रेट उसका हकदार समझता है : 

प्रन्तु जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की तारीख से एक भास का 
अवसान न हो गया हो, या उस पर किसी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति 
की, यदि कोई हो और ऐसे साक्ष्य की, यदि कोई हो, जिसे बहु अपने दावे के समर्थन 
में पेश करे, सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक ऐस। कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। 

धारा ५८--मजिस्टू ८ धारा ५९ के अधीन अभिगृहीत भौर शीघ्र और 
प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रम के लिए इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के 
होते हुए भी निदेश दे सकेगा और आगमों से इस प्रकार बरत सकेगा, जिस प्रकार 
बह ऐसी सम्पत्ति से तब बरतता जब कि वहु बेची न गई होतो । 

धरा १६--बह अधिकारी, जिसने धारा ५२ के अधीन अभिग्रहुण किया है, 
या उसके पदीय वरिष्ठों में से कोई या इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति में हितबद्ध 
होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, धारा ५५, धारा ५६, या धारा ५७ के 
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अधीन पारित किए गए किसी आदेश की तारीख से एक मास के अन्दर, उस आदेश 
की अपील उत्त न्यायालय में कर सकेगा जिसमें ऐसे मजिस्टू ठ हारा दिए गए आदेशों 
की अपील मामूली तौर से होती है और ऐसी अपील पर प/रित आदेश अन्तिस 
गगा । 
टिप्पणी--धारा ५६ के अधीन कोई तीसरा व्यक्ति भी जो भूल न्यायालय 
की कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं था और अधिहरण से मुक्ति के लिए जिसका दावा 
न्याय निर्णीत नहीं हुआ है, अपील कर सकता है। मेहर सरदार बनाम सज्नाट वाद 
(ए० आई० आर० १६३० कलकत्ता ५७७) के निर्णय में कहा गया है कि इस धारा 
में प्रयक्‍त पद “इस प्रकार अभिग्हीत सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाला 
कोई व्यवित' स्पष्ट है और उसको धारा ५७ में वणित प्रकरण तक सीमित नहीं 
समझा जा सकता क्योंकि इस प्रकार सीमित करने के लिए इस धारा में कुछ नहीं 
लिखा है । इस धारा की भाषा स्पष्ट है और 'इस प्रकार अभिमृहीत सम्पत्ति! पद 
विधि सम्मत रूप में तथा व्याकरण की दृष्टि से धारा ५२ के अधीन अभिग्रहण को 
निदिष्ट करता है जिसमें औजारों, तावों आदि का अभिग्रहण सम्मिलित है । 

वन अधिनियम की धारा ५६ उच्च न्यायालय की सामान्य पुनरीक्षण 
शक्तियों को, अपवर्जित नहीं करती। सज्नाज्ञी बनाम नाथू खाँ वाद (आई० एल० 
आर० ४ इलाहाबाद ४१७) के निर्णय में कहा गया हैं कि जब किसी अधीनस्थ 
न्यायालय ते न्यायिक निर्णय में कोई महत्त्वपूर्ण गलती करदी हो तो उच्च न्यायालय 
धारा ५६ के अवीन जिला जज द्वारा दिए गए अपील आदेश को पुनरीक्षित कर 
सकती है । 

धारा ६०-जब कि,यथास्थिति,धारा ५५ या धारा ५७ के अधीन किसी सम्पत्ति 
के अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है और ऐसे आदेश की अपील के 
लिए धारा ५६ द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई है भर ऐसी कोई अपील नहीं 
की गई है, या जब कि ऐसी अपील किए जाने पर अपील न्यायालय, ऐसी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति या उसके किसी प्रभाग के बारे में ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, तो यथा 
स्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका ऐसा कोई प्रभाग सब घिल्लंगमों से मुक्त 
होकर सरकार में निहित होगा 

बरा ६१-इसमें इसके पूर्व अन्तविष्ठ किसी बात की बाबत यह नहीं समझा 
जाएगा कि बहू राज्य सरकार द्वारा इस निरममित सशक्त अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति 
को तुरल्त निमृक्त करने का निदेश देने से निवारित करती है जो धारा ४२ के 
अधीन अभिगृहीत को गई है। 

टिप्पणी --अभिग्ृहीत सम्पत्ति की निर्मुक्ति का उपबन्ध धारा ५३ में है। 
उस उपबन्ध के होते हुए धारा ६१ के उपबन्ध की आवश्यकता अधिक व्यापक तथा 
प्रभावशाली उपबन्ध बनाने तथा सरकार की इस सम्बन्ध में अनन्य शक्ति दिखाने के 
लिए पड़ी । धारा ५३ में केवल औजारों, नावों, छकड़ों या पशुओं को निर्मुक्त करने 
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का उल्लेख है । परन्तु धारा ५२ में तो बन-उपज भी अभिमृहीत की जाती है । अतः 
धारा ६१ उसको भी अपनी परिधि में लेती है। इस प्रकार यह अधिक व्यापक है । 
इसके अतिरिक्त धारा ५३ के अनुसार यह शक्ति रेन्जर से अनिम्न पद के केवल उस 
वत अधिकारी को है जिसने स्वयं या जिसके अधीनस्थ ने अभिग्रहण किया हो | वह 
भी बन्ध पत्र निष्पादित होने पर निर्मुक्त कर सकता है। धारा ६१ में यह शक्ति 
राज्य सरकार किसी अधिकारी को दे सकती है और बन्ध पत्र की शर्तें भी नहीं रखी । 
इस प्रकार निमुक्त करने वाले अधिकारी की दृष्टि से भी धारा ६१ धारा ५३ 
की तुलना में अधिक व्यापक है । वास्तव में यह शक्ति सरकार की अनन्य शक्ति का. 
द्योतक है और सरकार किसी अधिकारी को इस निमित्त सशक्त कर सकती है, उदाहरण 
के लिए उत्तर प्रदेश में यह शक्ति समस्त डिवीजनल फॉरैस्ट आफीसरों के अतिरिक्त 
गढ़वाल, कुमाऊँ और नैनीताल जिलों के उपायुकतों को भी है। इस प्रकार धारा ६१ 
एक विशेष शक्ति का वर्णन करती है जो वन अधिकारियों के विस्तृत अधिक्षेत्रों और 
ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को देखकर विशेष परिस्थितियों में प्रयोग के लिए 
उपबन्धित है। इस उपबन्ध का एक लाभ यह भी है कि यदि कोई अधीनस्थ कर्मं- 
चारी तंग करने के उद्देश्य से अभिग्रहण करें तो इस प्रकार सशक्त अधिकारी अभि- 
गृहीत सम्पत्ति को तत्काल मुक्त करा सकता है और व्यथित व्यक्ति को न्यायालय में 
वाद तथा अपील दायर करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता । 


संशोधन 


उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियत् फोरेस्ट (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ की धारा १४ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 
१६२७ की धारा ६१ के बाद निम्तलिखित नई धारा बढ़ा दी है : 

६१-क कतिपय अपराधों के लिए दोषी दहराएं गए व्यक्तियों को संक्षिप्त 
बेदखल करना--(१) जब कोई न्यायालय धारा २६ की उपधारा (१) के खण्ड 
(क), खण्ड (घ) या खण्ड (ज) या धारा ३२३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) या 
खण्ड (ज) के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए तो वह 
निर्णय देते समय उस व्यक्ति को ऐसी भूमि से बेदखल किए जाने का निदेश दे सकता 
है, जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो 4 द 

(२) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 
उपधारा (१) के अधीन दिए गए किसी आदेश को, उस समय तक के लिए स्थगित 
करने का निदेश दे सकता है जब तक कि वह पृव॑वर्ती न्यायालय द्वारा विचाराधीन 
रहे और ऐसे अदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिल कर सकृता है।. 

धारा ६२--जो कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी तंग करने के लिए 
और अनावश्यक रूप से किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस बहाने करता है कि ऐसी 

अभिगृहीत सम्पत्ति इस अधितियम के अधोने अधिहरणीय है, वह उस अवधि के कारा- 
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वास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच सो रुपए तक का 
हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा । 
संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १९६४ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संझ्या € का धारा १२ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा 
६२ में 'जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का 
हो सकेगा' शब्दों के स्थान पर 'जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 
एक हजार शपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए हैं । 

धारा ६३--जो लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान था क्षति पहुँचाने या 
भारतीय दण्ड संहिता में यथा परिभाषित सदोष लाभ के आशय से-- 

(क) जानबूझकर किसी इमारती लकड़ी या खड़ व॒क्ष पर किसी ऐसे चिन्ह 
का कूटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उपदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं 
कि ऐसी इमारती लकड़ी या वक्ष सरकार या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है, या उसे 
किसी व्यक्ति द्वारा विधितः काटा या हटाया जा सकेगा, या 

(ख) किसी वत अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी वक्ष या 
इमारती लकड़ो पर लगे किसी ऐसे चिन्ह को बदलेगा, विरूपित करेगा यथा मिटाएगा, 
था 

(ग) किसी वन या बंजर भूमि के, जिसको इस अधितियम के उपबन्ध लागू 
होते हैं, सीमा चिन्ह को बदलेगा, सरकाएगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा, 
वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों 
से वण्डनीय होगा । 

टिप्पणी --इस धारा में प्रयुक्त कुछ शब्द या पद महत्त्वपृर्ण हैं। सब से पहले 
सदोष लाभ' पद है। यह पद भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित है। दण्ड संहिता 
के अनुसार, सदोष लाभ (या सदोष अभिलाभ, जंसाकि संहिता में प्रयुक्त है) विधि 
विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सर्म्पात्त का अभिलाभ है, जिसका वध रूप से हकदार 
अभिलाभ प्राप्त करते वाला व्यक्ति न हो। इसके बाद खण्ड (क) में 'जानबूझकर' 
पद है। जानबूझकर पद से तात्पय है कि व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि वह 
क्या कर रहा हैं और उसके क्या परिणाम होंगे। ज्ञान स्वयं अपनी आँखों से देखते 
या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी सूचना पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं 
है, संसूचित किए जाने से प्राप्त होता है। सम्राट बनाम जासिन वाद (ए० आई० 
आर० १६३२ अवध २८) के निर्णय में कहा गया है कि व्यावहारिक और विविध 
प्रयोजनों के लिए जानकारी” या "ज्ञान से विद्यमान तथ्यों, जिनको किसी व्यक्ति. ने 
स्वयं देखा है या जिनके अस्तित्व के बारे उसको ऐसे व्यक्तियों जिनकी सचना पर 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, संसच्रित किया है, के बारे में उस व्यक्ति 
द्वारा धारणा की गई मन की दशा अभिश्रेत है। एक अन्य वाद के निणय में कहा 
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गया कि जातकारी या आशय का सबूत पूर्ण रूप से परिस्थितियों से अनुभान लगाने 
का मामला है। इसी खण्ड (क) में एक अन्य पद 'कूटकरण' है। दण्ड संहिता के 
अनुसार जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि 
वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि तद्‌ द्वारा 
प्रबंचना की जाएगी, वह कूटकरण' करता है, कहा जाता है । 

इसी धारा के खण्ड (ग) में 'सीमा चिह्न! पद भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें वन 
सम्पदा की बाह्य सीमा और आल्तरिक सीमा पर बने सीमा चिह्धों के अतिरिक्त कूप 
प्रीमाओं पर लगे चिह्न भी आते हैं। (बाड़िक राव भड्डू कुम्बी बनाम सज्ञाट बाद 
(ए० आई० आर० १६४३ नागपुर १३६) के निर्णय में कहा गया है कि धारा ६३ 
(ग) में प्रयुक्त सीमा चिह्न पद के अन्तर्गत वत के अन्दर वह सीमा चिह्न भी है जो 
क्या गिराया जाए से क्या न गिराया जाए को अलग करने के लिए लगाया गया है। 

धारा ६४--( १) ऐसे किसी व्यक्तित को, जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त सम्देह 
विद्यमान हे कि वह एक सास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन 
विषयक अपराध से सम्पृकत है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी 
मजिस्टू ८ के आदेशों के और किसी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकंगा। 

(२) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अना- 
वश्यक विलम्ब के बिना ओर बन्धपन्न पर निमु कत करने सम्बन्धी अधिनियम के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुएं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के, जिसे 
इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतस पुलिस स्टेशन के भारसाधक 
अधिकारी के पास ले जाएगा या भेजेए । 

(३) इस धारा की किसी बात की वाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह 
ऐसे कार्य के लिए, जो अध्याय ४ के अधीन अपराध है, तब तक ऐसी गिरफ्तारी के 
लिए प्राधिकृत करती है जब तक कि धारा ३० के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कार्य 
प्रतिषिद्ध न कर दिया गया हो । 

ठिप्पणी--इस ४।रा से वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को वन अपरात्र 
से सम्पुक्त व्यवित को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने को शवित मिली । वन अधि- 
नियम के अनुसार ऐसा! कोई अपराध नहीं है जिसमें एक मास से कम अवधि का 
कारावास विहित हो । इस प्रकार वन अधि नियम के समस्त' अपराधों में बिना वारण्ट 
गिरफ्तारी हो सकती है, परन्तु इसमें अपवाद संरक्षित वन का है। संरक्षित वन 
सम्बन्धी अपराधों में गिरफ्तारी तभी हो सकती हैं जब धारा ३० (ग) के प्रतिषेश्र 
का उल्लंघन करके कोई अपराध किया जाए। क्‍ 

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अन्य विधि के जिन अपराधों में वारण्ट के 
बिना गिरफ्तारी हो सकती है वे सज्ञे य अपराध कहलाते हैं और जिनमें ऐसा नहीं 
किया जा सकता वे असंर्श य अपराध कहलाते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार 
संज्ञेय तथा असंज्ञ य अपराधों में नीचे लिखा अन्तर है : 
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([) संज्ञेय अपराध सामान्यतया गम्भीर अपराध होते हैं, इसके विपरीत 
असंज्ञेय अपराध सामान्यतया छोटे अपराध होते हैं । 

(7) संज्ञेय अपराध में पुलिस थाने में इत्तिला देते ही कार्यवाही प्रारम्भ हो 
जाती है ओर उसके लिए मजिस्ट्रेट को इत्तिला या परिवाद की आवश्यकता नहीं 
होती । इसके विपरीत असंज्ञ य अपराध में पुलिस थाने में इत्तिला देने से कार्यवाही 
प्रारम्भ नहीं होती । उसके लिए मजिस्ट्रेट को परिवाद करना पड़ता है और उसके 
आदेश पर ही कायवाही आरम्भ होती है । 

(॥0) संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस' थाने का भार- 
साधक अधिकारी अन्वेषण कर सकता है परल्तु असंज्ञेय अपराध में वह मजिस्टूंट के 
आदेश के बिता अन्वेषण नहीं कर सकता । 

(९) संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रंट के वारण्ट के बिना 
अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है परल्तु असंज्ञेय अपराध में वह ऐसा नहीं कर 
सकता । 

(५) संज्ञेय अपराधों के विचारण में वारण्ट-मामले की प्रक्रिया का अनुपालन 
होता है। यदि संक्षिप्त विचारण अनुज्ञात हो तो, उसकी प्रक्रिया काम में लायी 
जाती है। असंश ये अपराधों के विचारण में मामले के अनुसार वारण्ट-मामले, समन- 
मामले या संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया काम में लायी जाती है । 

धारा ६५-- रेन्जर से अनिम्न पंक्ति का कोई बन अधिकारी था जिसके 
अधीनस्थ ने धारा ६४ के उपवन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, 
ऐसे व्यक्षित को उस द्वारा यह बंध पत्र निष्पादित कर दिए जाने पर निमु कत कर 
सकेगा कि यदि और जब ऐसी अपेक्षा की जाएगी, तो और तब में मासले के बारे में 
अधिकारिता प्राप्त मजिस्टू ८ के समक्ष या निकठतस पुलिस स्टेशन के भारसाधक 
अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो जाऊ गा । 

धारा ६६--हर२ वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक 
अपराध के किए जाने को तिवारित करेगा और उसे निवारित करने के प्रयोजन से 
हस्तक्षेप कर सकेगा। 

घारा ६७--जिला मजिस्ट्रंट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया 
सदकवत कोई प्रथम वर्ग सजिस्टू ट दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अधीन किसी ऐसे 
वन विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्तत; कर सकेगा, जो छह भास से अनधिक 
कारावास या पाँच सौ रुपए से अनधिक जुमनि से या दोनों से, दण्डनीय है । 
संशोधन 

... भध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६६५ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम ६ की धारा १६ के द्वारा मूल अधिनियम के शब्दों 'छह मास से अनधिक 
कारावास या पाँच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से के स्थान पर 'एक वर्ष से अतधिक 
कारावास या एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से' शब्द प्रतिस्थापित किए हैं । 
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धारा ६६--(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचता द्वारा, किशी बन 
अधिकारी को शर्कित प्रदान कर सकेगी कि बहु-- 

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युवितियुकत सन्देह विश्वभान है 
किउसने धारा ६२ था धारा ६३ में विनिदिष्ट किसी अपराध से शिनत कोई बन बिथ- 
बक अपराध किया है, उस अवराध के लिए, शिसके बारे में यह सम्देह है कि उसने 
ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराक्षि प्रतिगहीत कर ले, और 

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है, तथ 
ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्रावकलित उसके मूल्य के दे दिए जाने पर उस सम्पत्ति 
को निर्मुक्त कर दे । 

(२) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति, ऐसी घन राशि, था भल्य या दोनों के 
दे दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्‍्मोबित कर दिया 
जाएगा और वहु सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, निमु क्त कर दी 
जाएगो तथा ऐसे व्यक्तित था ऐसी सम्बत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की 
जाएगी । 

(३) इस धारा के अधीन किसी बन आधकारी को उस दशा में ही शक्ति 
प्रदत्त की जाएगी जब कि वह रंजर से अनिम्त पंक्षित का अधिकारी नहीं है और कच्च 
से कम सो रुपए मासिक बेतन पाता है और उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन 
प्रतिकर के रुप में प्रतिगहीत धन राशि किसी भी दक्षा में पचास रुपए से अधिक 
नहीं है । 
संद्ोधन 

उत्तरप्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन फॉरस्ट (उत्तर प्रदेश 
संशोधन) अधितियम १६६० की धारा 5 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ 
की धारा ६८ की उप धारा (३) में पचास” शब्द के स्थान पर पाँच सौ शब्द 
प्रतिस्थापित किए हैं | 

मध्य प्रदेश सरकार ने भी धारा ६८ में वैसा ही संशोधन किया है जैसा 
उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 

विप्पणी-धारा ६६(१)(ख)में अधिहरणीय अभिगृहीत सम्पत्ति का मुल्य वन 
अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यदि वह स्थानीय नियमों या वेभागिक 
निदेशों को छोड़कर बाजार भाव से मुल्य लगाता है तो वह अपनी शक्ति के अन्दर 
ही कार्य करता है । ऐसे स्थानीय नियम या वैभागिक निदेश वन अधिकारी को 
अपना विवेक प्रयोग में लाने से नहीं रोक सकते । बीरसिह बलदेव सिंह बनाम अध्य 
प्रदेश सरकार बाद (ए० आई० आर० १६५७ मध्य प्रदेश १६६) में अभिनिर्धारित 
किया गया है कि मूल्यांकन की रीति वन अधिकारी के विवेक के अन्तर्गत होती है 
और उसे एक विशिष्ट रीति का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 
मध्य प्रदेश वन नियम संग्रह खण्ड १ में दिए गए अनुदेश समस्त जिलों में एक- 
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रूवात्मक दरें लगाने के लिए बत अधिकारों के केवल मार्ग दर्शन के लिए हैं परन्तु वे 
अधिनियम की धारा ६८ के अधीन बन अधिकारी के विवेक को नहीं बाॉध्ले। जहाँ 
हक अधिनियम का सम्बन्ध है, वन अधिकारी ने इमारती लकड़ी का बाजार मूल्य 
लेकर कोई गलती नहीं की क्योंकि अधितियम की धारा ६८ में श्रयुक्त शब्द “मूल्य 
शाजार मूल्य को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। इस धारा के अनुसार 
बन अधिकारी को अपने अनुमान के अनुसार मूल्य लगाना है। यदि उसके विवेक में 
बाजार दर अनुमानित मूल्य निकालने की ठीक रीति है तो वह बाजार दर से मूल्य 
निकाल सकता है । 
घारा ६६--जब कि इस अधिनियम के अधोन की गई किसी कायवाही में, 
वा इस अधिनिवण के अधीत किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा प्रश्न 
डठ्ता है कि क्या कोई बन-उपज सरकार की सम्पत्ति है या नहीं, तब, जब तक कि 
प्रतिकूल साबित तन कर दिया जाए, ऐसी उपज के बारे में यह उपधारणा की 
छाएगी कि बहु सरकार की सम्पत्ति है | 
टिप्वणी--इस उपधारणा के आधार पर किसी अभियुक्त को दण्ड नहीं 
. दिया सकता । वन अधिनियम के अधीन वादों में यह अभियोजन का कतंव्य है कि 
बहू निविवाद रूप से साबित करे कि अभियुक्त के पास पकड़े गए लट्ठे उन्हीं वक्षों 
“है हैं जो वन में अवैध रूप से गिराए गए सिद्धेशवर पण्डा बतास राज्य वाद (ए० 
: आई० आर० १६५४ उड़ीसा १६) में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त 
उन लट्‌ठों को सन्‍्तोष॑जनक ढ़ग से अपना साबित नहीं कर सका तो अभियोजन यह 
साबित करने कि लट्॒ठे सरकार की सम्पत्ति हैं और अवैध रूप से सरकारी बन से 
लाए गए हैं , के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता । 
अधियोजन प्रक्रिया 
ऊपर बणित घाराओं से स्पष्ट हैं कि वत अधिनियम में प्रक्रिया के सम्बन्ध 
में केवल (!) अपराध से सम्बन्धित वन-उपज तथा औजारों आदि का अभिग्नहण, 
उनकी निर्मुकिति और विचारण की समाप्ति पर वन-उपज का व्ययन; (॥) अपराध 
से सम्बन्धित व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा निर्म क्ति; (४) बन अपराधों का न्यायालय 
में विचारण, (४) वन अपराधों का वतत अधिकारियों द्वारा शमन, तथा (ए) वन- 
उपज का सरकार की सम्पत्ति होते सम्बन्धी उप-धारणा के बारे में उपबन्ध हैं। इन 
सीमित उपबस्धों से अभियोजन प्रक्रिया की पुरी जानकारी नहीं होती । उसके लिए 
दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत भागों का ज्ञान 
अपेक्षित है। फिर भी वत्त अधिनियम के आधार पर प्रक्रिया का पूर्ण विवरण संक्षिप्त 
में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है । 
वन रक्षक या अन्य वत अधिकारी अपने दैनिक वन भ्रमण के दौरान वन अप- 
राधों को या तो होता हुआ पाते हैं या किया हुआ पाते हैं। जब वे कोई वन अप 
रा होता हुआ पतते हैं तो उनका सब प्रथम कतंव्य यह है कि वे वन अधिलियम 
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द्वारा प्रदत्त गिरफ्तारी तथा अभिग्रहण सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से 
करें | गिरफ्तारी के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि संरक्षित वन सम्बन्धी 
अपराध में गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब वह धारा ३० (ग) के प्रतिषेष 
के उल्लंघन से सम्बन्धित हो। यद्यपि एक मास या उससे अधिक के कारावास 
से दण्डनीय प्रत्येक अपराध में गिरफ्तारीकी जा सकती है तथापि इस शक्ति 
का प्रयोग केवल गम्भीर अपराधों में ही करना चाहिए क्‍योंकि धारा ६४ (२) के 
अनुसार गिरफ्तार करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अना- 
वश्यक विलम्ब के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, यदि वह बन्धपत्र निष्पादित 
करने को तैयार हो तो अपने रेन्‍ज अधिकारी (यदि वह रेन्जर से अनिम्न पंक्ति 
का नहीं है) के पास ले जाए ताकि वह बन्धपत्र निष्पादित करवा कर उसे निर्मक्त 
कर दे, अन्यथा उसे अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टै- 
शन के भार साधक अधिकारी के पास ले जाए। इस प्रकार उसे अपने सब कार्य छोड़ 
गिरफ्तार व्यक्ति को रेन्जर या निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी या 
अपराध में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त अधिकांश अपराध तुच्छ होते हैं, जैसे, वृक्षों की शाखाएँ काटना, छाल 
उतारता, पत्तियाँ तोड़ता, ई धव ले जाना या छोटे आकार के वृक्षक काटना आदि । 
इतकी भी अधिकांश रूप से स्त्रियाँ करती हैं । अतः इतने तुच्छ अपराधों में और विशे- 
घकर जब अभियुक्‍त स्त्री हो तो, गिरफ्तार करता व्यथ॑ में फंझट बढ़ावा और स्त्रियों 
के म.मले में तो अपने लिए संकट को निमम्त्रण देता है। गम्भीर अपराधों में जैसे 
बड़े आकार के वृक्षों का गिराना, अधिक्रमण करना आदि में अपराधी को अवश्य 
गिरफ्तार करना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४६ के अनुसार गिरफ्तार 
करने वाला अधिकारी ग्रिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छूता 
या परिरुद्ध करता है जब तक कि वह वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में 
समपित न कर दे। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात्‌ 
प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो गिरफ्तार करने 
वाला अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला 
सकता है । । 
अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए या नहा परन्तु अपराध से सम्बन्धित वनउपज 
और अपराध में प्रयुक्त ओजार, यान, पशु आदि सब धारा ५२ के अधीन अभिगुहीत 
कर लेना चाहिए। पशुओं को छोड़ इस प्रकार अभिगुहीत सम्पत्ति पर वन अधिकारी 
को यह उपदर्शित करने के लिए कि उसका अभिग्रहण हुआ, कोई चिह्न लगाना चाहिए। 
पशुओं को निकटतम काँजी हाउस भेज देना चाहिए। अभिग्गहीत वन-उपज रखने -के 
लिए यदि कोई अन्य सुरक्षित स्थान न हो तो आस-पास के गाँव के प्रधान या अन्य 
किसी व्यक्ति की सुपर्ंगी में देकर रसीद ले लेनी चाहिए। यह सब करने के ब्लाद 
अपराध पकड़ने वाले वत अधिकारी को अपराध होने की रिपोर्ट रेज्ज अधिकारी के पास 
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अपराध देखने के यथा शीघ्र बाद (उल्लर प्रदेश में मंदानों में २४ धष्टे में और पबे- 
तीय प्रदेश में तीन दिन के अन्दर ) पहुँचा देती चाहिए। यह रिपोर्ट लिखित या 
मौखिक हो सकती है । जब वह लिखित होती है तो उसमें (7) अपशक रिपोर्ट 
कृमांक तथा तारीख, (7) अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम तथा उसका पता, 
(70) अपराध का स्थान, विवरण तथा वन अधिनियम की धारा संख्या,(४) अपराध 
से हुई क्षति का मुल्य, (४) साक्षियों के नाम तथा पते तथा (४) अन्य कोई विवरण, 
आदि का स्पष्ट वर्णन होता चाहिए । यदि वन रक्षक या अन्य अधिकारी लिखना न 
जानता हो रेंज अधिकारी अपने हाथ से अपराध रिपोर्ट लिखकर रिपोर्ट करने बाले 
के अंगूठे का चिन्ह लगवा लेता है! 

अपराध रिपोर्ट रजिस्टर तिपर्त्ती होता है और उसमें क्रम संख्या छपी रहती 
है। रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी अपराधों की रिपोर्ट कालानुक्रम में लिखकर 
उसकी अन्तिम प्रति अपने रजिस्टर में छोड़ प्रथम दो रेन्ज अधिकारी को देता है । 
इस रिपोर्ट के साथ वह अभिगृहीत सम्पत्ति की सूची, सरलता से लाए जा सकने 
योग्य अभिगहीत औजार, शेष अभिगृहीत सम्पत्ति की अभिरक्षा का विवरण ६ खेसे 
सुपुर्दगी तामा आदि), पशुओं को, यदि कोई हों, काँजी हाउस भेजने की रसीद आदि 
भी देता या भेजता है। यदि वन्त रक्षक या अन्य वतन अधिकारी अपने देनिक अमण 
में कोई अपराध किया हुआ देखता है और अपराधी का पता नहीं है तो वह अपराध 
की रिपोर्ट तो रेन्ज अधिकारी को तत्काल कर देता है परच्तु उसमें अपराधी के 
नाम के स्थान पर अज्ञात शब्द लिख देता है ! 

जब रेंज अधिकारी को अपराध रिपोर्ट मिलती है तो वह उसकी प्रविष्टि 
अपने अपराध रजिस्टर में और अभिगृहीत सम्पत्ति की प्रविष्टि अभिगृहीत सम्पत्ति 
रजिस्टर में करता है। ऐसा करते के बाद वहू अपराध रिपोर्ट की एक प्रति प्रभा- 
गीय वन अधिकारी (डी०एफ०ओ० ) को भेज देता है और वह भी उसे अपने कार्बा- 
लग में रखे अपराध रजिस्टर में चढ़ा लेता है । अभिगृहीत सम्पत्ति के बारे में रेंज 
अधि कारी मास के अन्त में एक विवरणी प्रभागीय वन अधि कारी को भेज देता है ! 
अपराध रिपोट की दूसरी प्रति से या तो वह स्वयं अल्बेषण करता है या अपने 
किसी रेज सहायक को अस्वेषण का काये सौंपते हुए अपराध रिपोर्ट की दूसरी प्रति 
उसे भेज देता है । 

वन अधि नियम में अन्वेषण तथा अन्य प्रक्रिया का वर्णन नहीं है । इसके 
लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पुलिस नियम संग्रह आदि का अध्ययन लाभदायक 
होता है। इतना विस्तृत ज्ञान न होने पर भी अन्वेषण अधि कारी को अपराध स्थल 
का निरीक्षण करके उसका नक्शा बना लेना चाहिए अर्थात्‌ वन सीमा दिखाने वाले 
नक्शे में अपराध स्थल, उसका बिस्तार आदि चिह्नित करता चाहिए। स्थान को 
देखकर तथा अपराध रिपोर्ट में लिखे साक्षियों तथा अन्य व्यक्तियों से पुछताछ कर के 
अपराध को निश्चायक रूप से साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना चाहिए । 


शास्तियाँ और प्रक्रिया ११७ 


ऐसे अन्वेषण के लिए वत अधिनियम की घारा ७२ (१) के अधीन राज्य सरकार 
किसी वन अधिकारी में (क) किसी भूमि पर जाने, उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और 
नवशा तैयार करने की शब्ति, [(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों 
और सारवान्‌ वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय 
की शक्तियाँ, (ग) दण्ड प्रक्रित्रा संहिता १८१८ के अधीन तलाशी वारण्ट निकालने 
की शक्ति, और (घ) वन विषयक अपराधों की जाँच करने और ऐसी जाँच के 
दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिनिश्ित करने की शक्ति, सब या इनमें से कोई 
शक्ति विनिहित कर सकती है। घःरा ७२ (२) में यह भी उपबन्ध है कि उपधारा (१) 
के खण्ड [घ) के अधीन अभिलिशित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चातृ- 
वर्ती विचारण में ग्राह्म होगा परन्तु यहु तब जब.कि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति 
में बह साक्ष्य लिया गया हो । वन अधितियम में इन शक्तियों को विनिहित करने 
के सम्बन्ध में उपबन्ध होने से ही किसी वन अधिकारी को ऊपर लिखी सब शक्ितियाँ 
या उनमें से कोई शक्ति नहीं मिल जातो । इसके लिए राज्य सरकार को इस धारा 
के अधीन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके अपने अधिकारियों के विशिष्ट 
वर्गों में ऊपर लिखी सब या उनमें से कोई शक्ति विनिहित करनी पड़ती है ! 

यदि अपराध से सम्त्रन्धित वन-उपज कहीं छिपायी गयी हो तो अन्वेषण या 
रेंज अधिकारी को प्रभागीय वन अधिकारी (जिसमें सामान्यतया यह शक्ति विभि- 
हिंत होती है) से तलाशी वारण्ट लेकर, उस स्थान की, जहाँ वह॒ छिपायी गयी है, 
दण्ड ब्रक्रिया संहिता १६७३ की घारा १०० में वरणित रीति से तलाशी लेकर बह 
बन-उपज अभिगृहीत करनी चाहिए । तलाशी वारण्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए गए 
निश्चित प्ररूप में होना चाहिए । तलाशी लेने जाने से पूर्व तलाशी लेने वाले भधि- 
कारो को अपने साथ उसी ग्राम के दो स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को अपने 
साथ ले जादा चाहिए और तलाशी में अभिगृहीत वस्तुओं की सूची बनाकर उसपर 
उनके हस्ताक्षर लेने चाहिए । 

बन अधिनियम में अभियुक्त के कथन लेने की शक्ति का उल्होंख नहीं है । 
इसका तात्पय यह है कि वन अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित अधि- 
युकत का कथन न्यायालय में ग्राह्म नहीं है। फिर भी अन्वेषण के दौरान उससे पूछ- 
ताछ की जाती है। अभिमृहीत सम्पत्ति की सूची पर यह दर्शित करने के लिए उसके 
हस्ताक्षर कराए जाते हैं कि वहु सम्पत्ति उससे अभिगृहीत की गई। साक्षियों के 
कथन अभियुक्त के सामने लिए जाते हैं और उन पर उसके हस्ताक्षर कराए जाते 
हैं। अपराध के सम्बन्ध में कुछ स्वतंत्र व्यक्तियों के समक्ष उसका स्वेच्छा से किया 
गया कथन भी अभिलिखित किया जाता है और उत स्वतंत्र व्यक्तियों के साक्षियों 
के रूप में हस्ताक्षर कराए जाते हैं। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता 
है तो उसते यह भी पूछा जाता है कि क्या वह अपराध को, जैसा कि आगे बताया 
जाएगा, शमन कराना घाह॒ता है या वाद को न्यायालय में ले जाना चाहता है । 
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अन्वेषण (या साधारण भाषा में जाँच) समाप्त हो 'जाने के बाद अन्वेषण 
अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाए कि अपराध रिपोर्ट सत्य है, अभियुक्त ने 
अपराध किया है और उसे न्यायालय से दण्डित कराने के लिए पर्याप्त निश्चायक 
साक्ष्य एकत्र कर लिए गये हैं तो उसके सामने वाद को निपटाने के लिए वन अधि- 
नियम के अधीन निम्नलिखित दो विकल्प रहते हैं 

() न्यायालय के बाहर अपराध का शमन करना, या 

(8) उसे न्यायालय में विचारण के लिए भेजना । 

()) न्यायालय के बाहर अपराध का शासन --वन अधिनियम की धारा ६८ के 
अधीन वन अधिकारियों को वन अपराध का शमन करने की शक्ति मिली है। इस 
शक्ति को देने का मुख्य उद्देद्य पृष्ठ १२ पर पहले ही दिया जा चुका है। यदि अभि- 
युक्त न्यायालय के बाहर वन अधिकारी द्वारा अपराध शमन कराने को तैयार हो 
और वाद को न्यायालय में न चलवाना चाहता हो तो वह वन अधिकारी द्वारा 
नियत प्रतिकर की धन राशि या अधिहरणीय सम्पत्ति का वन अधिकारी,द्वारा यथा 
प्रावकलित गृल्य या दोनों देता है और तब यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उनन्‍्मो- 
चित कर दिया जाता है, अभिगृहीत सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्मृक्त कर दी जाती 
है और अभियुक्त या अभिगृहीत सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की 
जाती | क्‍ 

यच्पि धारा ६८(३) के अनुसार सो रुपए या अधिक वेतन पाने वाले 
रेन्‍्जर से अनिम्त पंक्ति के वन अधिकारी को अपराध शमन करने की शक्ति दी जा 
सकती है तथापि सामान्यतया यह शक्ति राज्य सरकार प्रभागीय वन अधिकारियों 
(डी० एफ० ओ०) में विनिहित करती है। राज्य सरकार यह शक्ति किसी अन्य 
विभाग के अधिकारी में भी उसे अधिसूच ता द्वारा वत अधिकारी घोषित करके विनि- 
हित कर सकती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले के संरक्षित 
बनों के अपराधों को शमन-करने की शक्ति सहायक आयुक्त नैनीताल में विनिहित 
की गई है । धारा ६८(३)के अनुसार प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धन राशि किसी 
दशा में भी पच्रास रुपए से अधिक नहीं हो सकती परल्तु उत्तर प्रदेश तथा मध्य 
प्रदेश सरकारों ने वन अधिनियम में संशोधन करके प्रतिकर की अधिकतम राशि 
पाँच सौ रुपए कर दी है। जिन अपराधों का शमन कर दिया जाता है, अपराध 
पंजी में उनके सामने 'शमनित' लिखकर अ्रतिकर की धन राशि तथा लेखा की मद 
संख्या लिख दी जाती है । 

कभी-कभी अभियुकत अपराध स्वीकार करके और उसे शमन कराने के 

लिए प्रतिकर देने का लिखित आश्वासन देकर बाद में प्रतिकर जमा नहीं करते । 
ऐसी दशा में प्रतिकर वन अधिनियम की धारा 5८२ के अधीन भू-राजस्व के बकाया के 
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रूप में बखूल नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रत्येक मामले में स्यावा लय में बाद इस 

प्रकार जलाना पड़ता है, मानों कि जे भियुक्त ने कोई लिखित अश्वासन नहीं दिया 
था। ऐसे मामलों के सफल अ भियोजन के लिए यह अवश्यक है कि यदि अभियुक्त 
प्रतिकर अविलम्ब संदाय न करे तो वाद स्थायालय में तुरत्त भेज देना चाहिए क्योंकि 
बिलम्ब हो जाने से साक्ष्यों का एकत्र करना कठिन होता है । 

(0) न्यायालय में विश्वारण-जिन अपराधों में अभियुक्त अपराध शमन कराने 
के लिए तैयार नहीं होता और जो अपराध गम्भीर होते हैं उन्हें न्यायालय में 
विचारण के लिए भेजना पड़ता है । बन अधिनियम के अनुसार धारा ६२ब ६३ 
में वणित अपराध शमन नहीं किर जा सकते। अतः उन्हें न्यायालय में विचारण 
के लिए भेजा जाता है। इसके लिए प्रभागीय वत अधिकारी जिले के मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को अपनी एक रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ अधिकारी की मूल अपराध 
रिपोर्ट भेज देता है और अपने कार्यालय में न्‍्यागालय भेजे जाने वाले बादों की 
पंजी (रजिस्टर) में उसकी प्रविष्टि कर लेता है। प्रभागीय वन अधिकारी मुख्य 
स्थायिक मजिस्ट्रेट को मूल अपराध रिपोर्ट के साथ अपराध स्थल दिखाने वाला 
नवशा जिससे वह स्थान आरक्षित या संरक्षित वन का भाग दिशाई दे, उन साक्षियों 
के ताम तथा पते जिसकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजत का 
विचार है, अभिभ्ृहीत की गई बस्तुओं की सूची, तथा अभिमृहीत बन-उपज का 
विवरण, यदि कोई वस्तु बन्ध्रपत्र पर निर्मक्त की गई है तो बन्ध्पत्र, अभियुक्त के 
गिरफ्तार किए जाने की दशा में उसे यदि बन्ध्रपत्र पर छोड़ा गया तो वह बन्श्नपन्र 
अन्यथा उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष से जाने परु उसके आदेश का विवरण आदि भी 
भेजता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले को विच्ञारण के लिए अपने अधीनस्थ 
किसी सक्षम तथा अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज देता है । 

यदि अपराध का संज्ञान करने बाले मजिस्ट्रेट की राव में कार्यवाही करने 
के लिए पर्याप्त आधार है तो बहू अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन-मामले में 
समन और वारण्ट मामले में बारष्ट' जारी करता है। बारण्ट मामले से ऐसा 
मामला अभिन्न त है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो बर्ष से अधिक की अवधि 
के कारावास से दष्डनीय किसी अवराध् से सम्बन्धित हो और बारण्ट मामला से 
शिसन माजला समन मामला कहलाशा है। इस प्रकार बत अधिनियम के सब अप- 
राध समत-मामले के बर्म में आते हैं । परूणयु बन अश्वितिगबत की धारा ६७ के अनु- 
सार छह मास स अतधिक क्राकास मा फाँच सौ रुपए से अनधिक जुमनि से या 
दोनों से दष्डनीय अपराधों का विचारण संक्षिप्तत: हो सकता है।इस धाश में 
जिशी दण्ड सीमा में धारा ६३ के अश्लीम अपराधों को छोड़कर बन अधिनिमम के 
सब अपराध आते हैं परन्तु जिन राज्यों में दण्ड की सीमाएँ बढ़ा दी गई हैं बहाँ 
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अपराध का विधारण संक्षिप्ततः विचारण की परिधि में न आकर समन मामलों के 
बिच रण की प्रक्रिया के अनुसार होता है । इस प्रकार अधिकांश बन अपराधों में 
संक्षि प्तत: विचारण की और कुछ में समत-मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाई 
जाती है। संक्षिप्तत: विचारण मुख्य स्याथिक मजिस्ट्रंट था उच्च न्यायालय द्वारा 
इस निर्मित विशेषतया सशक्त किया गया प्रथम वर्ग मजिस्टूठ कर सकता है। कभी- 
कभी यह शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को भी दी जाती है। 
संक्षिप्ततः विचारण में समन-भामलों के विचारण के लिए विनिदिष्द 
प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। ऐसे विचारण में मजिस्ट्रेट राज्य सरकार 
द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में अग्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रविष्ट करता है--मामले का क्रम 
संख्यांक, अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट था परिवाद की तारोख, परिवादी 
का (यदि कोई हो) नाम, अभियुक्त का नाम, उसके माता पिला का ताथ और 
उसका निवास, वह अपराध जिसका परिवाद किया गया और वह अपराध जो साबित 
हुआ (यदि कोई हो), सम्पत्ति; जिसके बारे में अपराध हुआ, का मुल्य, अभियुक्त 
का अभिवाक्‌ और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो), निष्कर्ष, दण्डादेश या अन्य अन्तिम 
आदेश, कार्यवाही समाप्त होने की तारीख । संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले 
में जिसमें अभियुकत दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का 
सारांश और निष्कर्ष के कारणों का कथन करते हुए निर्णय अभिलिखित करता है । 
यदि संक्षेपत: विचारण न हो तो विचारण समन-मामले के विचारण के 
अनुसार होता हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २५६ के अनुसार यदि परिवादी 
मामले की सुनवाई के दिन उपस्थित ने हो तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषमुक्त कर 
सकता है, जब तक कि किन्‍्ही कारणों से वह मामले की सुनवाई किसी अन्य दित 
के लिए स्थगित करना ठीक न समभे | परन्तु जहाँ परिवादी का प्रतिनिधित्व 
प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है 
या जहाँ मजिस्टूंढ की राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है 
वहाँ मजिस्ट्रेट उसे हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और मामले की कार्यवाही कर 
सक़ता है । जब समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या 
लाया जाता हैं तब उसे अपराध, जिसका उसपर अभियोग है, की विशिष्टियाँ बताई 
जाती हैं ओर उससे पूछा जाता है कि क्या वह दोषी होने का अधिवाक्‌ करता है 
अथवा प्रतिरक्ष। करता चाहता है। ऐसे मामले में यथा रीति आरोप विरचित 
करता आवश्यक नहीं है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो 
मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिवाक्‌, यथा सम्भव उसके ही शब्दों में लखबद्ध करके 
उसके आधार पर उसे, स्वविवेकानुसार, सिद्धरोष कर देता है। यदि अभियुक्त 
अभियोग स्वीकार नहीं करता और अपने को निर्दोष बताकर अपनी प्रतिरक्षा करने 
का अभिवारू करता है तो मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए, अपने समर्थन में 


शाह्तियाँ और प्रक्रिया हर है 


उसके हारा पेश किए गए साक्ष्य को लेने के लिए और फिर अभियुक्त को सुमने 
और उसके साक्ष्य को लेने के लिए अग्रसर होता है। यदि मजिस्ट्रेट अभियोज्न या 
अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समके तो किसी साक्षी को हाजिर होने और कोई 
दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाजा सम जारी कर सकता है ! 
इसके बाद दोनों पक्षकारों के कथन और उनके साक्षियों के साक्ष्य का अध्ययन 
करने के बाद यदि वह इस निष्कष पर पहुचता है दि शभियुक्त दोषी नहीं है तो 
बहु दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित कर देता है और यदि वह इस निर्ष्कष एर 
पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार दण्डादेश दे देता है । 

विचारण की समाप्ति पर मजिस्ट्रेट को अभिमृह्दीत सम्पत्ति के व्यवन के 
सम्बन्ध में भी आदेश देता पड़ता है। वन अधिनियम की धारा १२ के अधीन दो प्रकार 
की वस्तुएं अभिगृहीत होती हैं : पहली वन-उपज और दूसरी वन अपराध में प्रयुक्त 
औजार, नावें, छकड़े (या यान)और पशु । पहली वस्तु वन-उपज या तो सरकार की 
हो सकती हैं या किसी अन्य की। दूसरी वच्तुएं तो सर्देव अन्य व्यक्तितयों की होती 
हैं। धारा ५६ के अनुसार जब वन-उपज सरकार की सम्पत्ति हो तो वह बन अधि- 
कारी के भार साधन में दें दी जाती है । उसके लिए अधिहरण का आदेश न तो 
आवश्यक है और न किया जा सकता हैं। उसके लिए तो मजिस्ट्रेट को केवल बन 
अधिकारी को उसे अपने भारसाधन में लेने का निर्देश देना पर्याप्त होता है। जब 
अभियुहीत सम्पत्ति सरकार से भिन्‍न अन्य व्यक्तियों की होती है तो यदि मजिस्ट्रेट 
उचित समझे तो उसके अधिहरण का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में वहू वन 
अधिकारी को अपने भारसाघन में लेने का आदेश भी दे देता है; अध्यधा वहू उस 
सम्पत्ति के व्ययन का, स्वविवेकानुसार, आदेश देता है | 

वन अधिनियम की घारा ५७ के अनुसार यदि अभियक्त अज्ञात है या पाया 
' नहीं जा सकता और मजिस्ट्रेट के विचार में अपराध हुआ है तो वह आदेश दे देता 
है कि अपराध से सम्बन्धित सम्पत्ति अभिहुत कर ली जाए और वन अधिकारी द्वारा 
भारसाधन में ले ली जाए या वह आदेश देता. है कि वह उस व्यक्ति को, जिसे वह 
हकदार समझता है, दे दी जाए। यह बादेश तब दिया जाता है जब ऐसी सम्पत्ति 
के अशिग्रहण की तारीख से एक मास बीत गया हो या उसपर किसी अधिकार का 
दावा करने वाले व्यक्ति की तथा उसके द्वारा अपने दावे के समर्थत में पेश किए गए 
साक्ष्य की सुनवाई नहीं हो जाती । यदि धारा ५२ के अधीन अभिमुहीत सम्पत्ति 
शीघ्र या प्रकृत्या क्षयशील हो तो मजिस्ट्रेट वन अधिनियेम की धारा ५८ के अधीन 
उसके विक्रय का निर्देश देता है और उसके आगमों से वह उसी प्रकार वरतता है 
जैसे कि वह उस सम्पत्ति से बरतता यदि वह बेची न जाती । अभिमृहीत सम्पत्ति के 
व्ययन सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध उसके पारित होने के एक भास के अन्दर अपील 
की जा सकती है और ऐसी अपील में पारित आदेश अन्तिम होता है । 
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अभियोजन 

बन अधिनियम में अभियोजन के सम्बन्ध में. कोई उपबन्ध नहीं है। अत. 
दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार बन अपराधों का अभियोजन लोक अभियोजकों द्वारा 
कराया जा सकता है परन्तु महत्वपूर्ण मामलों में प्लीडर लगा लेता लाभदायक होता 
है। अभियोजन चाहे जो करे, रेन्‍्ज अधि कारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को 
आवश्यक साक्ष्य आदि उपलब्ध कराने पड़ते हैं। अतः उन्हें साक्ष्य अधिनियम के 
महत्वपूर्ण भागों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे सुसंगत तथा निरचायक साक्ष्य उप- 
लब्ध करा सके । यह अभियोजन का कतंव्य है कि वह स्पष्ट, निश्वायक तथा असं- 
दिग्ध रूप से साबित करे कि अभियुक्त आरोपित अपराध का दोषी है। यह अभि- 
यूक्‍त का कर्तव्य नहीं कि वह अपने आपको निर्दोष साबित करे क्योंकि हमारे देश 
की विधि में यह आधारभूत उपधारणा है कि कोई व्यक्ति उस समय तक दोषी 
नहीं समझा जा सकता जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए। इसलिए प्रार- 
स्म्िक अपराध रिपोर्ट में लिखी बातें; जैसे अपराध कार्य, उसका समय, स्थान आदि 
एक क्रम से इस प्रकार साबित करने चाहिए कि अभियोजन पक्ष की कहाती पर 
मजिस्टूँट को विश्वास हो जाए। अपराध के सम्बन्ध में ऐसा साक्ष्य पेश किया जाए 
जिससे सम्बन्धित धारा के शब्दों के अनुरूप अपराध होने का विश्वास हो जाए। 


अ्रध्याथ १७० 
पशु अतिचार 


यद्यवि पशुओं द्वारा कराये गए अतिचार और अवैध च राई के लिए आरक्षित 
तथा संरक्षित वन सम्बन्धी अध्यायों में आवश्यक उपबन्ध हैं तथापि वन अपराधों से 
सम्बन्धित पशुओं को अभिग्ृहीत कर काँजी हाउस भेजने के लिए वन अधिनियम में कोई 
व्यवस्था नहीं थी | दूसरी ओर, पशुअतिचार अधिनियम १८७१ में वन में अतिचार 
का कोई उल्लेख नहीं है और इस कारण वह वन अपराधों के लिए लागू नहीं 
हो सकता था। इस कठिनाई को दूर करने के उहेश्य से भारतीय वन अधिनियम 
१६४२७ में 'पशु अतिचार' शीर्षक वाला अध्याय बनाकर उसमें पशु अतिचार अधि- 
नियम आरक्षित तथा संरक्षित वनों में लागू होने का उपबन्ध बनाया गया। इसके 
अतिरिक्त पशुओं से होने वाली क्षति के लिए पशु अतिचार अधिनियम से अधिक 
जुर्माता करने की भी शक्ति सरकार ने ले ली । 

पशु अतिचार सम्बन्धी उपबन्ध 

धारा ७०--किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग 
में, जो विधिपृर्णत: चरागाह के लिए बन्द किया गया है, अतिचार करने वाले 
पशुओं को पशु अतिचार अधिनियम १८७१ की धारा ११ के अर्थ में लोक बागान 
को नुकसान करने वाले पशु समझा जाएगा और किसी वन अधिकारी या पुलिस 
अधिकारी द्वारा उन्हें अभिगृहोंत और परिबद्ध किया जा सकेगा-। 

टिप्पणी---इस धारा के द्वारा वन अधिकारियों को आरक्षित वन तथा 
संरक्षित वन के बन्द प्रभागों में अतिचार तथा अवैध चराई करने वाले पशुओं को अभि- 
मृहीत करने के बाद काँजी हाउस में परिबद्ध कराने की शक्ति मिल गई । यही नहीं, 
पशु अतिचार अधिनियम की धारा ११ के अनुसार आरक्षित बन तथा संरक्षित वन 
के बन्द प्रभागों में भटके हुए पश्‌ भी अभिमृहीत तथा परिबद्ध किए जा सकते हैं । 
संज्नाज्षे बनाम बाबाजी लक्ष्मण वाद (आई० एल० आर० २२ सुम्बई ६३३) में 
अ भिनिर्धारित किया गया है कि पशु अतिचार अधिनियम की धारा ११ के अधीन 
वन अधिका री द्वारा आरक्षित वनमें भटके हुए पाए गए पशुओं का, चाहे उन्होंने वन' 
को कोई नुकसान न पहुँचाया हो, अभिग्रहण वैध है । अतिचार .के बाद यदि पशु भागने' 
लगे तो वन सीमा के बाहर उसका पीछा करके अभिग्रहण किया जा सकता है। झुनी 
अब्दुल रहम बनाम राज्य बाद(ए० आई० और० १६५५ एन० यू० सी० असस ५५४२) 
के निर्णय में कहा गया है कि उत पशुओं को जिन्होंने सरकारी वन में अतिचार किया 
हो, अभिभुहीत तथा परिबद्ध करने के प्रयोजन के लिए धारा ७० के अधोन व 
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अधिकारी की वही शक्षित्याँ हैं जो कि पुलिस अधिकारी की हैं। वह अपराध करने 
ले पशुओं का पीछा, उनको अभिग्ृहीत करने के लिए किसी दूरी तक, न॑ कि केवल 
युक्तियुकत दूरी तक, कर सकता है और उन्हें परिबद्ध कराने के लिए कॉजीहाउस ले जा 
एकता है और ऐस। करने में उसका बलपुर्वक विरोध करने वाला पशु अतिचार अधि- 
सिथ्म की धारा २४ के अबीन दण्डनीय हो जाता है ।इस धारा के अधीन पशुओं का 
अधिग्रहण तथा परिबद्ध करना तभी वैध होता है जब पशुओं ने आरक्षित वन या स॑ रक्षित 
बन के विशद्धि पूर्णतः बन्द प्रभाग में अतिचार किया हो । जनादंत साहू बनास अराखीत 
साहु बाद (ए८ झ्राई० आर० १६६७ उड़ीसा १५० ) के निर्णय में कहा कहा गया है 
दि जहाँ पश्‌॒ ऐसे वन में पाए गए हों जो न तो आरक्षित वन और न संरक्षित वन 
का चरागाहु के लिए विधितः बन्द प्रभाग बनाता है और साक्ष्य में यह भी नहीं 
दिखाया गया कि किसी समय भी पशु ऐसे वन में भटक गए थे तो ऐसे पशुओं का 
अभिग्रहण और परिबद्ध करता अवैध है । 
धारा ७१--राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूथन! हारा, निदेश दे सकेगी 
कि पु अतिवार अधितियम १८७३१ को धारा १२ के अश्रीम नियत जुर्मानों 
के बदले में इस अधिनियम की धारा ७० के अधीत परिवद्ध हृश पशु के लिए 
देश जुर्बाना उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि बह ठोक समझती हूँ, किन्तु बहु 
विम्व लिखित से अधिक हहीं होगा, अर्थात्‌--- 


हर हाथी के लिए दस रुपए 
हर भैंस या ऊढ के लिए दो रुपए 
हर घोड़े, जस्सी पशु, टहू , बछेड़, बछेड़ी, 

खब्चर, साएक, बेल, गाय था बछड़ी के लिए एक रुपया 
हुर बधड़, गधे, सुअर, सेढु , मेढ़ी, भेड़, 

मेमने, धकरोीं था उसके सेमनों के लिए आ5 आने 


टिप्पषणी--पशु अतिचार अधितियम की धारा १२ के अधीन जब जुर्माता 
मतियत किया जाता है तो उसमें केवल पशु के मूल्य का ही ध्यान रखा जाता है। 
परन्तु यह वन की हुई क्षति के लिए पर्याप्त नहीं है। विभिन्‍न प्रकार के पशु वत 
को अधिक या कम क्षति पहुँचाते हैं। अतः इस' धारा में पशु के मुल्य और उसके 
हारा की जाने वाली क्षति दोनों को ध्यान में रखकर जुर्माना नियत किया गया है। 


अध्याय ११ 


वन अधिकारी 


वन देश के आर्थिक विकास और पर्यावरण सुधार के लिए अत्यन्त महत्त्वंपुर्ण 
हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण बनों का संरक्षण दक्ष वन अधिकारियों के बिना, सम्भव नहीं है । 
इसीलिए १६५२ की राष्ट्रीय वन नीति में यह चेतावनी दी गईं है कि तकनीकी ज्ञान 
प्राप्त वन अधिकारियों की अपयप्ति संख्या और वन प्रबन्ध करने वालों की व्याव- 
सायिक दक्षता में कमी से न केवल राजस्व में कमी होगी वरन्‌ वनों का भी अवहारा 
होगा जिसका परिण[म वन-उपज की घटती हुई प्राप्ति और प्राकृतिक दशाओं के प्रतिकूल 
परिवर्तन में दृष्टिगोचर होगा। सामान्यतया वन अधिकारी से, उसकी श्रेणी के 
अनुसार नीचे लिखे समस्त या कुछ कार्यों के करने की अपेक्षा की जाती है : 

() वनवर्धन तथा वन प्रबन्ध के ज्ञान पर आधारित दक्ष व्यवस्था; 

(8) वनों का सर्वे, सीमांकन तथा उनमें सार्म तथा भवनों का निर्माण; 

(॥॥) वन कार्यों में किए गए व्यय का लेखा रखना; 

(५) वनों के' राजस्व की वसूली; तथा 

(५) वनों तथा उसकी उपज का संरक्षण । 

जहाँ ऊपर लिखे प्रथम दो श्रेणियों के कार्यो के लिए केवल तकनीकी ज्ञान 
और तीसरी श्रेणी के कार्यों के लिए केवल नियमों का ज्ञान आवश्यक है, वहाँ शेष 
दो श्रेणियों के कार्यों के लिए सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ विधि सम्मत अधिकार भी 
जाहिए। इसलिए भारतीय वतन अधिनियम १६२७ में वव अधिकारियों को आवश्य- 
कतानुसार अधिकार ही नहीं दिए गए वरन्‌ वन अधिकारियों के सम्बन्ध में! शीर्षक 
वाला एक अध्याय भी दिया गया है । इस अध्याय में ७२ से ७५ तक निम्नलिखित 
जार धाराए हैं: 

धारा ७२ (१) राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्न लिलित सब 
दाक्तियाँ या उनसें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात्‌ -- 

(क) किसी भूमि पर जाते और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा 
तैयार करने की शक्षित, 

(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों ओर सारवान्‌ बर्तुओं 
को पेश करने के लिए विवश्ञ करने बाली सिविल न्यायालय की शक्ततियाँ, 

(ग) बण्ड प्रक्रिवा संहिता १८६८ के अधीन तलाशी वारष्ड निशालते की 
शक्ति; और 
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(व) बन विषयक अपराधों की जाँच करने ओर ऐसी जाँच के दौरान साक्ष्य 
लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति । 

(२) उप धारा ! के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य सजिस्ट्ू ८ 
के सामने किसी पश्वात॒वर्तों विचारण में ग्राह्म होगा, परन्तु यह तब जबकि अभियुक्त 
ध्यक्ति की उपस्थिति में बह साक्ष्य लिया गया हो । 


टिप्पणी---इस धारा का उल्लेख 'शास्ति तथा प्रक्रिया” सम्बन्धी अध्याय में 
पहले किया जा चुका है क्योंकि इसमें वन अपराधों में अन्वेषण के लिए वन अधिकारियों 
में विनिहित की जाने वाली शक्तियों का वर्णन है। ये शक्तियाँ सरकार विभिन्‍न 
पंक्ति के अधिकारियों में उनके कर्तव्यों को देखकर विनिहित करती है। खण्ड (क) 
में वणित शक्ति की आवश्यकता (() अधिक्रमण की गईं भूमि का नर्वेशा तैयार 
करनेके लिए अभियक्‍त की भूमि का सर्वेक्षण और नक्शा तेयार करने, (#) वन विषयक 
अपराध से सम्बन्धित वन उपज के छिपाए जाने वाले स्थान का नवशा तैयार करने 
या (7) वन व्यवस्थापन से पूर्व तथा उसके दौरान सर्वेक्षण करने तथा नवशा बनाने 
के लिए आवश्यक होती है । सामान्यतया यह शक्ति राजपत्रित अधिकारियों में विभि- 
हित की जाती है। खण्ड (ख)में वणित शक्ति की आवश्यकता संरक्षित वन में विद्य- 
मान अधिकारों की जाँच के लिए होती है | सामान्यत्या यह शक्ति प्रभागीय वन 
अधिकारियों को दी जाती । खण्ड (ग)में वणित शक्ति की आवश्यकता वन अपराधों 
से सम्न्धित वन-उपज ढ़ ढने तथा अभिवोजन के दोरान उसे न्यायालय में पेश करने 
के लिए होती है । यह शक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण है और यह प्रभागीय वन अधिकारी से 
अनिम्त पंक्ति के अधिकारी में विनिहित नहीं की जाती । इस शक्ति का प्रयोग करते 
समय ध्यात रखना चाहिए कि तलाशी वारण्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्ररूप 
में हो। खण्ड (घ) की शक्ति वत अपराधों के अच्वेषण तथा जाँच के लिए होती है 
और अपराधों की संख्या को ध्यान में रखकर अराजपत्रित अधिकारियों में भी 
विनिहित की जाती है। 


धारा ७३--सभी बन अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गंत 
लोक सेवक समझा जाएगा। 


धारा ७४--इस अधिनियम के अधीत किसी लोक सेवक हारा सदभाव- 
पूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई बाद नहीं चलाया 
जाएगा । 

टिप्पणी--सद्भावपुर्वक' पद की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता में इस 
प्रकार की गई है कि कोई बात सद्भाव पृर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही 
जाती जो सम्यक्‌ सतेकता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। 
यद्यपि यह परिभाषा नकारात्मक है तथपपि इससे स्पष्ट है कि सद्भावपुर्वक किए 
गए कार्य के लिए उसका सम्पक सतर्कता और ध्यान से किया जाना आवश्यक है। 


सम्यक्‌ सर्तकता और ध्यान पद में सत्य का पता लगाने का वास्तविक प्रयास 
विवक्षित है। यदि कोई वन अधिकारी सदभावपुवक कार्य करे तो व्यथित पक्षकार 
द्वारा उसके विरुद्ध वाद चलाने पर विधि उसकी रक्षा करती है। वामन रामचन्द्र 
गौण्डे उप सहायक बन संरक्षक बनाम दीपचन्द बालकिशन वाद जो पृष्ठ १०४ पर 
दिया गया है, इसका प्रमाण है । 

धारा ७५--राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई घन अधिकारी 
मालिक या अभिकर्त्ता के रूप में इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज का व्यापार नहीं 
करेगा, या किसी वन के पढद्टे में वा किसी बन के ठेके में हितबद्ध नहीं होगा या 
बनेगा या चाहे ये बातें उन राज्य क्षेत्रों के, जिन पर यहु अधिनियम विस्तारित 
होता है, अन्दर हों या बाहर हों । 

ऊपर वर्णित चार धाराओं का यह तात्पर्य नहीं कि वतन अधिकारियों के बारे 
में वत अधिनियम में केवल यही उपबन्ध हैं। वास्तव में ये उपबन्ध तो वे हैं जो और 
किसी अध्याय में नहीं आ सके | वन अधिनियम में वत अधिकारियों की विधिक 
शक्तियों, उनके विधिक सं रक्ष ण, उतके अधिकार के विरुद्ध अपराध तथा उनके विशेष 
दायित्व सम्बन्धी उपबन्ध हैं । 


वन अधिकारियों की विधिक दाक्तियाँ 
बन अधिनियम में वन अधिकारियों को तीचे लिखी विधिक शक्तियाँ मिली 


हें! 

(१) बन विधयक अपराधों को निवारित करते की शक्ति-वनों और अभि- 
वहन के दौरान वन-उपज के संरक्ष ण की सर्वोत्तम रीति यही है कि अपराध यथा- 
सम्भव होने ही न दिए जाएँ । इस दृष्टि से वन अधिकारियों को वत्त तथा वन-उपज 
से सम्बन्धित अपराधों को निवारित करने के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ मिली हैं: 

(+) वतन अधिनियम की धारा ६६ के अनुसार हर वतत अधिकारी किसी वन 
विषयक अपराध के किए जाने को निवारित करेगा और निवारित करने के प्रयोजन 
से हस्तक्षेप कर सकेगा । 

...._[) आरक्षित वनों को आग से बहुत नुकसान होता है। अतः बनों के संर- 
क्षण के लिए वन अधिकारी उन ऋतुओं को, जिनमें ऐसे वनों में आग जलाना, रखना 
या ले जाना प्रतिषिद्ध हो, धारा २६ (१) (ग) के अधीन अधिसूचितः कर सकता 


है। 

(॥) धारा ४१ के अधीन बने किसी डिपो में किसी सम्पत्ति को सकटापन्‍्न 
करने वाली दु्घेटता या आपात की दशा में वत अधिकारी ऐसे डिपो में, चाहे|सरकार 
द्वारा या चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, नियोजित हर व्यक्ति से संकट ठालने, 
नुकसान या हाति से ऐसी सम्पत्ति को बचाने के लिए धारा ४४ के अधीन सहायता 


श्श्प भारतीय बन अधिनियम मीमभांसा! 


माँग सकता है और उन व्यक्तियों को ऐसी सहायता देंनी पड़ेगी । 

(४) धारा ७६ के अनुसार (!) ऐसा हर व्यक्ति जो किसी आरक्षित या 
संरक्षित बत में किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या (#) जो ऐसे वन से किसी 
वन-उपज को लेने या. इमारती लकड़ी काटने या हटाने या उससें पशु चराने के लिए 
अनुज्ञात है ओर (77) हर व्यक्ति जो ऐसे वन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित 
है, (४) ऐसे बन के समीव किसी ग्राम का हर व्यक्ति जो सरकार द्वारा तियोजित 
है या (५) जो समुदाय के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए सरकार से उपलब्धि 
पाता है, ऐसे वन में किसी अपराव के किए जाने या किए जाने के आशय की जान- 
कारी वन अधिकारी के अविलम्ब देगा, ऐसे बन में लगी आग को बुझाने तथा उसके 
निकट लगी आग को ऐसे बन में फैलने से रोकने के लिए तुरत्त कार्यवाही करेगा चाहे 
उससे इसकी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और किसो वन अप राध को होने से रोकने, 
अपराध होने पर अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में वन अभि* 
कारी द्वारा सहायता माँगे जाने पर सहायता करेगा । 


(३) अभियुक्‍त को चारण्ट के बिता गिरफ्तार करने की शक्ति-धारा ६४ 
(१) के अनुसार कोई वन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति.को, जिसके. विरुद्ध यह 
युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि वहु एक मास या उससे अधिक के काराबास से 
दण्डनीय किसी वत विषयक अपराध से सम्पृक्त है, किसी मजिस्ट्रेठ के आदेशों के 
और किसी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यह शक्ति वन अधिनियम के 
अध्याय ४ (अर्थात्‌ संरक्षित वनों) के अधीन अपराधों पर लागू नहीं होती जब तक 
कि अपराध धारा ३० के खण्ड (ग) के अधीन प्रतिणिद्ध कार्य से सम्बन्धित न 
हो । दूसरे शब्दों में, गिरफ्तारी घारा ३० (ग) के अधीन प्रतिषेध के उल्लंघन के 
प्रपराधों में तो हो सकती है परन्तु संरक्षित वन के अन्य अपराधों में नहीं हो सकती। 

(३) किसी गिरफ्तार व्यक्षित को बन्धपतन्र पर लिख कस करते की झक्ति- 
रेन्जर से अनिम्न पंक्ति का कोई बत अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 
६४ के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, देसे व्यक्ति को 
इस आशय का बन्धपत्र निष्पादित कर देने पर कि जब ऐसी अपेक्षा की' जाएगी वह 
मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधि कारी के समक्ष उपसंजात हो जाएगा, 
धारा ६५ के अधीन निर्मुंकत कर सकता है | 


(४) अपराध ते सम्बन्धित सम्पत्ति के अभिग्नहूण की शक्ति-जब कि यह 
विश्वास करने का कारण हो कि किसी वन-उपज के बारे में कोई वन विषयक अप- 
राध किया गया है, तब ऐसी उपज, सब औजारों, नावों, छकड़ों या पशुओं सहित 
जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, किसी वन अधिकारी दारा धारा ५२ 
(१) के अधीन अभिगृहीत की जा सकती है। 


(५) अभिमहीत सम्पत्ति को मिश्र कत करने की शक्ति-रेन्जर से अनिम्त पंक्ति 


बन अधिकारी १२६ 


वाला वन अधिकारी जिसने या जिसके अधीतस्थ ने कोई औजार, नावें,छकड़े या 
पशु धारा ५२ के अधीन अ भिग्ृहीत किए हैं, उन्हें उनके स्वामी द्वारा ऐसी सम्पत्ति 
को अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का बन्धपत्र निष्पादित करने 
प्र, धारा ५३ के अधीन निर्म्‌कत कर सकता है। 


(६) धारा ७२ के अधीन विनिहित की जाने वाली शक्तियाँ--राज्य सर- 
कार बन अपराधों के अन्वेषण तथा अन्य कार्यों के लिए कतिपय अधिकारियों में 
()) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नवेशा तैयार करने 
की शर्वित, (!) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान 
वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, 
(8) तलाशी वारण्ठ तिकालने की शर्विति या, (ए) वन विषयक अपराधों की जाँच 
करने, साक्ष्य लेने और उन्हें अभिलिखित करने की शक्ति विनिहित कर देती है 
और तब वे उन्हें प्रयोग कर सकते हैं । 

(७) अपराध शमन करने की द्विति--राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त 
सशक्त वन अधिकारी धारा ६८ के अधीन अभियुक्त से प्रतिकर के रूप में कोई 
धन राशि तथा अभिग्वहीत सम्पत्ति का मुल्य लेकर अपराध शमन कर सकता है 
अर्थात्‌ इसके बाद उस व्यक्ति या उस. सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं 
की जाती । 

(८) आरक्षित बनों में पयों और जलमारगों को बन्द करने की शक्ति-धारा 
२५ के अधीन वन अधिकारी को यह शक्ति है कि वह राज्य सरकार की पूव॑ 
मंजूरी से आरक्षित वन में पथों और जल मार्गों को बन्द कर सकता है यदि इस 
प्रकार बन्द किए गए पथ या जल मार्ग के प्रतिस्थानी पथ या जल मार्ग विद्यमान हैं 
या बना दिए गए हैं । द 

(६) बहती हुई या अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण की शक्ति-- धारा 
४५(२) के अनुसार बहती हुई या अठकी हुईं इमारती लकड़ी को वन अधिकारी 
संग्रहीत करा सकता है और इस प्रकार संग्रहीत इमारती लकड़ी के लिए डिपो अधि- 
सूचित कर सकता है । 

(१०) राजस्व की वसूली के लिए शक्तियाँ--जब किसी वन-उपज के लिए 
कोई धन राशि देय हो तो जब तक वह चुका नहीं दी जाती तब तक वन-उपज वन _ 
अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ली जा सकती है। यदि शोध्य होने पर भी वह न 
चुकाईं जावे तो वन अधिकारी उस वन-उपज की बिक्नी कर उसे वसूल कर सकता है 
और तब भी वसूल न होने पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करा सकता 
है। [धारा ८२ तथा ८३] 


वन अधिकारियों को वन अधिनियम हारा प्रदत्त संरक्षण 
जब वन अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उनसे व्यथित_ 


१३० भारतीय वन अधिनियम भीमांसा 


व्यक्ति उनके विरुद्ध वाद चला सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि वन अधिकारी 
को विधि का संरक्षण प्राप्त न हो तो वह निर्भय होकर अपनी शर्क्ितियों का प्रयोग 
नहीं कर सकता । इसलिए लोक विधि में उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है 4 इस 
संरक्षण के साथ-साथ वत अधिनियम में भी वत अधिकारी को नीचे लिखे संरक्षण 
प्राप्त हैं 

[[] वर्न अधिनियम की धारा ७३ के अधीन सभी वन अधिकारी दण्ड 
संहिता के अर्थों में लोक सेवक समभे जाते हैं और धारा ७४ में यह स्पष्ट लिखा है 
कि इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सोवक द्वारा सदभावपूर्वक किए गए क्रिसी 
कार्य के लिए उसके विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता । 

[॥] वन अधिनियम की धारा ४३ के अनुसार, शारा ४१ के अधीन स्था- 
पित डिपो में या अन्यत्र रोकी हुई इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज को हुई 
किसी हानि या नुकसान के लिए कोई वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं है जब तक कि 
उसने ऐसी हानि या नुकसान उपेक्षा, विद्वेष या कपट से न किया हो । 

[॥॥] बन अधिनियम की धारा ४६ के अनुसार, धारा ४५ के अधीन संग्र- 
हीत किसी इमारती लकड़ी को हुई हानि या नुकसान के लिए कोई वन अधिकारी 
उत्तरदायी नहीं है जब तक कि उसने ऐसी हानि या नुकसान उपेक्षा, विद्वेष या 
कपट से न किया हो । 


वन अधिकारियों के प्राधिकार के विरुद्ध अपराध 


वन अधिकारी अपने कत्त॑व्यों का पालन सुचारू रूप से तभी कर सकते हैं 
जब जन साधारण उनकी विधिक शक्तियों या प्राधिकार का सम्मान करें। इसे 
सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकारियों के प्राधिकार के अवमान को दण्डनीय 
बनाया गया है: ह 

[] घारा ४४ के अनुसार, धारा ४१. के अधीन स्थापित किसी डिपो में 
नियोजित हर व्यक्ति उस डिपो में रखी सम्पत्ति पर आए संकट को टालने और उसे 
नुकसान सो बचाने के लिए सहायता माँगने वाले वन अधिकारी को सहायता देने के 
लिए आबद्ध है। यदि राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों में ऐसी सहायता न देने के 
लिए दण्ड उपबन्धित न हो तो ऐसो व्यक्ति को धारा ७७ के अधीन दण्ड दिया जा 
सकता है । 

[॥] भारा ७६[ १] में कतिपय वर्ग के व्यक्ति उस धारा में कतिपय कार्यों 
के लिए सहायता देने के लिए आबद्ध हैं। यदि वे ऐसी सहायता नहीं देते तो वे 
धारा ७६ [२] के अधीन दण्डनीय होते हैं । 


वन अधिकारियों के विशेष दायित्व 


वन अधिकारियों को जहाँ वन अधिनियम में इतनी शक्तियाँ और संरक्षण 
मिला है वहाँ उन पर निम्मलिखित विशेष दायित्व भी अधिरोपित किए हैं: 


वन अधिकारी १३१ 


() बन अधिकारी अपना पूरा समय और शांत अपने सरकारी कार्यों में 
लगावें और उन पर अवैध लाभ का सन्देह न हो, इसलिए राज्य सरकार ने धारा 
७५ के अधीन इनका व्यापार करना या वत-उपज के किसी ठेके या पट्ट में हितबद्ध 
होना प्रतिषिद्ध कर दिया है। 

(॥) वन अधिकारियों को अपना कर्त्तव्य सद्भाव पूर्वक करना चाहिए। 
यदि कोई वन अधिकारी तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी सम्पत्ति 
का अभिग्रहण इस बहाने करता है कि वह अधिहरणीय है तो वह धारा ६२ के 
अधीन दण्डनीय है । 


अध्याय १२ 
समनषंगी नियम तथा प्रकोर्ण उपबन्ध 


समनुषंगी नियम (8708ंतींशाए 7प९5५) 


धारा ७६-- राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी -- 
(क) इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकारी को शक्तियों और 
कर्तव्यों को विहित और सीमित करने के लिए, 
(ख) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना और अधिहरश के आगमों में से 
अधिकारियों और भेदियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का विनियमन करने के लिए, 
(ग) सरकार के वक्षों और इमारती लकड़ी का, जो प्राइवेट व्यक्षियों की 
भूमियों में उगे हुए हैं या उनके अधिभोग में हैं, संरक्षण, पुनरुत्पादत और व्ययन 
करते के लिए, और 
(घ) साधारणत: इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के 
लिए । 
संशोधन 
पंजाब संशोधन---पंजाब सरकार ने १६५४ के पंजाब अधिनियम सेंख्या २० 
की धारा २ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ७६ के खण्ड (ग) 
में इमारती लकड़ी” के बाद था अन्य वन-उपज' शब्द जोड़ दिए हैं और “जो 
प्राइवेट व्यक्तियों की भूमियों में उगे हुए हैं या उनके अधिभोग में हैं! शब्द हटा 
दिए हैं। . 
हरियाणा संशोधन--जैसा पंजाब में किया गया है। 
विप्पणी--यद्यपि वत अधिनियम की कई धाराओं में नियम बनाने की शक्ति 
मिलीं है तथापि यदि किसी स्थान पर उसका लोप हो तो वहाँ के लिए धारा ७६ 
(क)-के अधीन नियम बनाए जा सकते हैं । 
धारा ७६ (ख) के अनुसार राज्य सरकार वत अधितियम के अधीन जुर्मानों 
ओर अधिहृत वन-उपज के आगमों मे से अधिकारियों और भेदियों को दिए जाने 
वाले पुरस्कार के सम्बन्ध में नियम बना सकती है परन्तु यदि वन-उपज सरकार की 
है तो वे नियम उस पर लागू नहीं होते क्योंकि वह अधिहरणीय नहीं है। ये पुरस्कार 
दण्ड का भाग नहीं हैं और इनके लिए विचारण न्यायालय के आदेश की आवश्यकता 
नहीं.) पुरस्कार तभी दिया जा सकता है जब अपराध वन अधिनियम के अधीन 
हो | यदि वन-उपज की चोरी के अपराध का वाद भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 
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पंस्थित किया गया है और दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ के अधीन 
हुई है तो पुरस्कार नहीं दिया जा सकता | 

धारा ७६ (ग) के अधीन केवल उन्हीं बुक्षों या वव-उपज के व्ययन के बारे 
में नियम बनाए जा! सकते हैं जो सरकार की सम्पत्ति हो। जो वन-उपज सरकार 
की सम्पत्ति नहीं है उसके व्ययन के लिए नियम बनाना अधिकारातीत है। [गुलाब 
बनाम सम्राट (ए० आई० आर० १६३६ लाहोर ४६६) ] 

धारा ७७--इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को, जिसके उल्लंघन 
के लिए कोई विशेष शास्ति उपबन्धित नहीं है, भंग करने बाला कोई व्यक्ति ऐसी 
अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, था जुर्माने से, जो पाँच 
सो रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय ह्ोगा। 
संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १९६४ के मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संख्या € की धारा १४ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा ७७ में 
जो एक मास तक का हो सकेगा या जुमाते से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा 
शब्दों के स्थान पर 'जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार 
रुपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए हैं । 

धारा ७८--इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी 
नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और तदुपरि, जहाँ तक वे इस अधिनियम 
से सुसंगत हैं, वहाँ तक वे इस प्रकार प्रभावशील होंगे, मानों वे इसमें अधिनियमित 
हुए हैं । 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्डियन फॉरस्ट (उत्तर 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६५ की धारा १४ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम' 
की धारा छ८ के स्थान पर तीचे लिखी नई धारा प्रतिस्थापित की है : 

७८- नियमों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध--(१) इस अधिनियम के 
अधीन सभी नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाए जाएँगे । 

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के 
पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका 
सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की अवधि पयेन्त रखे जाएंगे जो एक सत्र में या दो 
अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है और जब्र तक कोई बाद की तारीख 
नियत न की जाए, राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरों तथा 
बातिलीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन 
करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तर या बातिलीकरण 
सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल 
प्रभाव न डालेगा । 


१३४ भारतीय वन अधिनियम भीमांसा 


प्रकी्ण उपबन्ध (१॥8८2९ै4॥९०॥४ 70एं५&0॥8) 

धारा ७४--(१) ऐसा हर व्यक्तित, जो किसी आरक्षित या संरक्षित बन में 
किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या जो ऐसे वन से किसी वन-उपज को लेने, 
या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमें ढोर चराने के लिए अनुज्ञात है, 
और हर व्यक्ति, जो ऐसे बन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है और ऐसे बन 
से समीपस्थ किसी ग्राम का हर व्यक्ति, जो सरकार द्वारा नियोजित है या जो 
समुदाय के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए सरकार से उपलब्धियाँ पाता है, 

ऐसी जानकारी, जो किसी चन विषयक अपराध के किए जाने या किए जाने 
फे आशय के विषय में उसके पास है, निकटतसम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी 
को अनावश्यक विलम्ब फे बिना देने के लिए आबद्ध होगा और--- 

(क) ऐसे बल में किसी वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जान- 
कारो है, बुझाने के लिए, 

(ख) ऐसे वन के सामीप्य में किसी अग्नि को, जिसका उसे ज्ञान या जानकारी 
है, अपनो शक्ति के अनुसार किन्‍्हों बंध साधनों द्वारा ऐसे वन सें फेल जाने से रोकने 
के लिए, तुरन्त कार्यवाही करेगा चाहे उससे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधि- 
कारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और 

(ग) ऐस बन में वन विषयक अपराध को रोकने, और 

(घ) जब कि यह विध्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई 
अपराध किया गया है, तब अपराधी का पता चलोने और उसे गिरफ्तार करने में, 

उसकी सहायता साँगने वाले किसी वन अधिकारी य( पुलिस अधिकारी को 
सहायता करेगा। 

(२) जो कोई व्यक्षित ऐसा करने के लिए आबद्ध होते हुए विधिप्‌र्ण प्रतिहेतु 
के बिना (जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होग!)--- 

(क) उषधारा (१) द्वारा अपेक्षित जानकारी निकटतस वन अधिकारी या 
पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलस्ब के बिना नहीं देगा, 

(ख) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में वन अग्नि को बुझाने के लिए 
उपधारा (१) द्वारा यथा अपेक्षित कार्यवाही नहीं करेगा, 

(ग) ऐसे बन के सामीप्य में की किसी अग्नि को ऐसे वन भें फैलने से नही 
रोकेगा जंसा कि उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित है, या 

(घ) ऐसे बन सें किसी वन अपराध का किया जाना रोकने में या उस दशा 
में, जिसमें कि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध 
हुआ है, अपराधी का पता चलाने ओर उसे गिरफ्तार करने में उसकी सहायता 
माँगी जाने पर किस बन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को सदद नहीं क रेगा, 

वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी, या 
सुर्साने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा । 
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संशोधन 

मध्य प्रदेश संशोधन--मध्य प्रदेश सरकार ने १६६५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या £ की धारा १६ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ७६ की 
उपधारा (२) में 'जो एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक 
का हो सकेगा, शब्दों के स्थान पर 'जो छह मास तक की हो सकेगी या जुमनि से जो 
एक हजार रुपए तक का हो सकेगा शब्द प्रतिस्थापित किए हैं । 

टिप्पणी---धारा ७६ (१) के अनुसार (!) आरक्षित या संरक्षित वन में 
अधिकार का प्रयोग करने वाला, (४)ऐसे किसी वन से वन-उपज को लेने या इमारती 
लकड़ी काटने या हटाने या उसमें ढोर चराने के लिए अनुज्ञात, (॥) ऐसे व्यवितियों 
द्वारा नियोजित, (५) ऐसे वन के पास किसी ग्राम में.रहने वाला तथा सरकार द्वारा 
नियोजित , या (५) समाज के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए उपलब्धियाँ 
पाने वाला हर व्यक्ति (क) वन अपराध के किए जाने या किए जाने के आशय की 
जानकारी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना देने 
के लिए, (ख) ऐसे किसी वन में वत आग को बुझाने तथा ऐसे वन के समीप 
की किसी आग को उसमें फैलने से रोकने के लिए कार्यवाही करने के लिए चाहे वन 
अधिकारी ने उससे ऐसी अपेक्षा की हो या नहीं, (ग) ऐसे वन में किसी अपराध होने 
को रोकने और (घ) हो जाते पर अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने 
में सहायता करने के लिए जब वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने सहायता माँगी 
हो, आबद्ध है | जो व्यक्ति आबद्ध होते हुए विधिपूर्ण प्रतिहेतु के ब्रिता (जिसे साबित 
करने का भार उस पर है) उर्पयुक्त कार्य नहीं करता तो वह घारा ७९ (२) के 
अनुसार एके मास तक के कारावास या दो सौ रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दण्ड- 
तीय होगा । 

इस धारा के अधीन दण्डित कराने के लिए यह साबित करता आवश्यक है 
है कि अभियुक्त धारा ७६ (१) में उल्लिखित किसी वर्ग का व्यक्ति है और उसने 
उन्हीं बातों में से किसी बात को नहीं किया है जिसकी धारा ७६ (१) में उससे अपेक्षा 
की गई थी । सश्नाश्ी बतास बाबाजी वाद (आई० एल० आर० २२ मुम्बई ७६६) 
में अभिनिर्धारित किया यया है कि यदि अभियुक्त धारा ७६(१) में वर्णित व्यक्तियों में 
से एक साबित नहीं किया गया और जिस प्रयोजन के लिए उससे सहायता की अपेक्षा 
“की गई वह भी उस धारा खण्ड (क) से खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रयोजन नहीं है तो 
उसकी दोषसिद्धि अवध है। 

धारा ८०-(१) यदि सरकार और कोई व्यक्ति किसी वन या बंजर भूमि में, 
था उसकी पूरी उपज या उसके किसी भाग में संयुक्ततः हिंतबद्ध हैं, दो राज्य सरकार 
या तो--(क) उसमें ऐसे व्यक्ति को उसके हित के लिए लेखा देते रहते हुए, ऐसे 
बन, बंजर भूमि या उपज का प्रवन्ध अपने हाथ में ले लेगी, या (ख) इस प्रकार 
संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्तित द्वारा वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध करने के लिए 
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ऐसे विनियम निकाल सकेगी जेसे वह उसके प्रबन्ध और उससें के सब पक्षकारों के 
हितों में आवश्यक समझती है। 

(२) जब कि उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन सरकार किसी वन, 
बंजर भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है, तब वह राजपत्र में अधि- 
सूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे वन, बंजर भूमि या उपज को अध्याय 
२ और ४ में अन्तविष्ट कोई उपबन्ध लागू होंगे ओर तदुपरि ऐसे उपबन्ध तदनुसार 
लाग होंगे। 
संशोधन 

उत्तर प्रदेश संशोधन--उत्तर प्रदेश सरकार ने १६५१ के उत्तर प्रदेश अधि- 
नियम संख्या १८ की धारा २ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा ८० 
के बाद नीचे लिखी नयी धारा अन्तःस्थापित की है : 

८०-ए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि 
इस अधिनियम के अधीन या उसके उपबन्धों में से कोई उपवन्ध मार्गों के पार््व की 
या नहूरों के किनारों की सब या किसी भूमि जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय 
प्राधिकारी की सम्पत्ति है, पर लागू होंगे और तदुपरि ऐसे उपबन्ध तदनुसार लागू 
होगें । 

मध्य प्रदेश संशोधन---मध्य प्रदेश सरकार ने १६६५ +े मध्य प्रदेश अधि- 
नियम संख्या € की धारा १७ के अनुसार भारतीय वन अधिनियम की धारा ८० 
के बाद निम्नलिखित नई धारा जोड़ी है : 

८०-ए आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित भूमि को अनधि कृत रूप से 
कब्जे में लेने के लिए शास्ति--(१) कोई व्यक्ति जो धारा २० या २६ के अधीन 
यथा स्थिति, आः क्षेत या संरक्षित वत के रूप में गठित किए गए क्षेत्रों की किसी 
भूमि पर अनधिक्ृत रूप से कब्जा करता या कब्जे में बना रहता है, इस अधि- 
नियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी अन्य कार्य- 
वाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभागीय वन अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के 
अधिकारी के आदेश द्वारा संक्षेपतः बेदखल किया जा सकेगा और कोई फसल जो 
ऐसी भूमि पर खड़ी हो या कोई निर्माण या अन्य संकमं जो उसने उस पर बनाया हो, 
यदि उसके द्वारा ऐसे समय के अन्दर जो ऐसा वन अधिकारी नियत करे, नहीं 
हटाया गया तो संमपहरणीय होंगे : 

परन्तु जब तक बेदखली के लिए प्रस्थापित व्यक्ति को यह हेतुक दशित करने 
के लिए कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाए, युक्तियुक्त अवसर न दिया गया 
हो तब तक इस उपधारा के अधीन बेदखली का कोई आदेश पारित नहीं किया 
जाएगा। 

(२) ऐसी समपहृत किसी सम्पत्ति का व्ययत ऐसी रीति से, जैसा वन अधि- 
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कारी निर्देश दे, किया जाएगा और किसी फसल, निर्माण या अन्य संकर्म के हटाने 
का तथा भूमि को उसकी आरम्भिक अवस्था में लाने के लिए आवश्यक सब कार्यों का 
खर्च धारा ८२ में उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति से वसूलीय होगा । 

(३) उपधारा (१) के अधीन दिए गए वन अधिकारी के आदेश से व्यथित 
कोई व्यक्ति ऐसी कालावधि में और ऐसी रीति से जो विहित की गई हो, ऐसे 
आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा 
इस निमित्त प्राधिक्ृत किया गया हो, से अपील कर सकेगा और ऐसी अपील के 
विनिदचय के अध्यधीन रहते हुए बन अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा। 

(४) इस धारा के उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में ऐसी तारीखों को, जो राज्य सरकार 
अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करे, लागू होंगे और भिन्‍्द-भिन्‍न क्षेत्रों के लिए भिन्‍न- 
भिन्‍न तारी _ विनिदिष्ट की जा सकेंगी । द 

ट्प्पणी---स रकार और अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति के .वनों के प्रवन्ध 
के लिए सरकार के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वह ऐसे वन, बंजर 
भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले, उसमें अध्याय २ और ४ में अन्त॑विष्ट 
कोई आवश्यक उपबन्ध लागू कर दे और हितबद्ध व्यक्तियों को उनके हित का लेखा 
देती रहे | दूसरा विकल्प यह है कि वह संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्ति को वन,बंजर भूमि 
या उपज का प्रबन्ध दे दे और उसके द्वारा किशे जाने वाले प्रवनच्ध के लिए विनियम 
बना दे । 

इस धारा में 'संयुक्ततः हिंतबद्ध पद महत्त्वपृर्ण है। इससे वन यथा उसकी 
उपज में संयुक्त साम्पत्तिक हित था धन सम्बन्धी हित अभिप्रेत है। इसका अथे 
इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता कि उसमें अपने राज्य के वनों के प्रबन्ध का 
शासक (या सरकार) द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति समाविष्ठ है। 
विश्वस्भर सिह बनाम उड़ीसा सरकार का सचिव वाद (ए० आई० आर० १६५१ 
उड़ीसा २८) के निर्णय में कहा गया है कि'हित' शब्द जब किसी सम्पत्ति या उसकी 
उपज के प्रति निर्देश के रूप में प्रयोग किया जाता है तव वह सामान्यतः साम्पत्तिक 
या धन सम्बन्धी हित को निर्दिष्ट करता है और वह अपने राज्य में स्थित समस्त 
सम्पत्ति पर देश या राज्य के प्रभुत्व सम्पत्त शासक की सामान्य नियंत्रक शक्ति 
को निरदिष्ट नहीं करता। इसलिए अधिनियम कीं धारा ८० जमींदारी वनों को 
जिनमें जमींदारों के अनन्य अधिकार हैं और शासक या सरकार का उतम्तमें कोई 
साम्पत्तिक या धन सम्बन्धी हित नहीं है, बिलकुल लागू नहीं होती । 

वन अधिनियम की धारा 5० के' अधीन अधिसूचना उस समय विधिमान्यत: 
होती है जब सरकार के किसी अन्य व्यक्ति के वन में संयुक्ततः साम्पत्तिक या धन 
सम्बन्धी हित हों । महेश्वरी प्रसाद देव बताम राज्य वाद (ए० आई ० आर १६५७ 
उड़ीसा २१६९) के निर्णय में कहा गया कि जहाँ उड़ीसा रिग्रासत के शासक को 
जमींदार को इमारती लकड़ी के दिए पट्ट में शुद्ध लाभ के आधे भाग को विनियोजित' 
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करते का अधिकार भी था वहाँ वह अधिकार केवल प्रभुत्व सम्पन्त शासक या 
सरकार का अधिकार नहीं कहा जा सकता; वरन्‌ वह एक साम्पत्तिक अधिकार है। 
इसलिए विलयन के बाद, जब राज्य सरकार उत्तराधिकारी है तो उस शासक के 
हित के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका वन में कोई साम्पत्तिक या धन 
सम्बन्धी हित नहीं है जिससे वतत अधिनियम की धारा ८० के अधीन निकाली गयी 
अधिसूचना अविधिमान्य बन जाए। 

इस धारा के बाद कुछ राज्य सरकारों ने नई धाराएँ जोड़ी है। उत्तर प्रदेश 
में तो नई धारा के द्वारा वत॒ अधिनियम के उपबन्धों को सरकार की या स्थानीय 
प्राधिकारी की कतिपय भूमियाँ जैसे नहरों के कितारे या मार्गों के किनारे की भूमियों : 
पर लगाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई * 
गयी नई धारा आरक्षित या संरक्षित वनों में किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से 
किए गए कब्जे से उसे बेदखल करने से सम्बन्धित है। इस धारा के अनुसार 
प्रभागीय वन अधिकारी (डी० एफ० ओ०) ऐसे व्यक्ति को सुनने के बाद बेदखल 
कर सकता है । बेदखल किया गया आदमी राज्य सरकार से अपील कर सकता है । 
इस धारा में उस प्रक्रिया का भी वर्णन है जिसके द्वारा वन अधिकारी बेदखली 
आदेश से सम्बन्धित भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य किसी संकर्म का व्ययन 
करेगा। 
क्‍ धारा ८१--यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे वन की उपज का, जो सरकार की 

सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या बन-उपज: के किसी 

भाग के, जिसकी सरकार हकदार है, भ्रंश का इस हातें पर हकदार है, कि ऐसे वन 
से सम्बन्धित सेवा वह सम्यक्‌ रूप से करता रहे, तो राज्य सरकार का समाधान कर 
देने वाले रूप में यह तथ्य सिद्ध हो जाने की दशा में कि ऐसी सेवा अब नहीं की जा 
रही है, ऐसा श्रंश अधिहरणीय हो. जाएगा : 

परन्तु जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस निमिस सम्यक्‌ रूप से नियुक्त 
अधिकारी द्वारा उसके हकदार व्यक्ति की, और ऐसे साक्ष्य की, यदि कोई हो, जिसे 
वह ऐसी सेवा के सम्यक्‌ रूप से किए जाने के सबूत सें पेश करे, सुनवाई त की गई 
हो, तब तक ऐसे किसी झंद का अधिहरण नहीं होगा! । 

धारा ८४९--इस अधिनियम या इस अधिनियस के अधीन बनाए गए किसी 
नियम के अधीन या किसी वन-अैपज की कौीसत या ऐसी उपज के सम्बन्ध सें इस 
अधिनियम के निष्पादन में उपयत व्ययों के कारण सरकार को देव सब धन, यदि 
शोध्य होने पर न दिए गए हों, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे बसुल किए जा 
सकेंगे सानो वे भू-राजस्व की बकाया हों। 
संशोधन 

सध्यप्रदेश संशोधन---मध्यप्रदेश सरकार ने १९६५ के मध्यप्रदेश अधिनियम 
संख्या € की धारा १८ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १६२७ .क्ी धारा ८२ के 
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स्थान पर निम्न लिखित नई धारा प्रत्तिस्थापित की है : 

८२-इस' अधिनियम के या उसके अधीन बने, किन्‍्हीं नियमों के अधीन, या इमा- 
रती लकड़ी या अन्य वन-उपज मड्धे, या इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज' सम्बन्धी 
किसी संविदा के अधीन जिसमें उसके भंग के लिए उसके अधीन वसूलीय कोई रकम 
सम्मिलित है, या उसके रह करने के परिणाम स्वरूप या किसी वन अधिकारी के 
अधिकार से या अधीन जारी किए निविदाओं के आमंत्रण के द्वारा या नीलाम के 
द्वारा किए गए इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के विक्रय सम्बन्धी किसी नोटिस 
के निबन्धनों के अधीन राज्य सरकार को संदेय, जुर्मानों से भिन्‍्त, सब धन और इस 
अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को अधिनिर्णीत सब प्रतिकर, यदि शोध्य होने 
पर न दिए गए हों, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो 
वे भू-राजस्व की बकाया हों । 

हिमाचल प्रदेश संशोधन--हिमाचल प्रदेश सरकार ने १६६८ के हिमाचल 
प्रदेश अधिनियम संख्या २५ की धारा ४ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 
८२ के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की है : 

८२--( १) इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन या 
इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज की कीमत मद्धे या इमारती लकड़ी या अन्य वन- 
उपज के बारे में इस अधिनियम के' निष्पादन से उपगत व्ययों मद्धे या इमारती लकड़ी 
या अन्य वन-उपज सम्बन्धी किसी संविदा के अधीन जिसमें उसके भंग के लिए उसके' 
अधीन वसूलीय कोई रकम सम्मिलित है, या उसके रह करने के परिणाम स्वरूप या 
किसी वन अधिकारी के अधिकार से या के अधीन जारी किए गए निविदाओं के 
आमंत्रण के द्वारा या नीलाम के द्वारा किए गए इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज 
के' विक्रय सम्बन्धी किसी नोटिस के निबन्धनों के अधीन राज्य सरकार को संदेय, 
जुर्मानों से भिन्‍्न, सब धन और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को अधि- 
निर्णीत सब प्रतिकर, यदि शोध्य होने पर न दिए गए हों, तत्समय प्रवृत्त विधि के 
अनुसार ऐसे वसूल किए जा सकेंगे, मानो वे भू-राजस्व की बकाया हों। 

(२) सन्देहों को हटाने के लिए, एत्तदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि, 
न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई प्रतिकुल बात होते हुए भी उप- 
धारा (१) के उपबन्ध वसूली के सब मामलों में जो या तो इण्डियन फॉरंस्ट (हिमाचल 
प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १६६८ के प्रारम्भ के समय लम्बित हैं या ऐसे प्रारम्भ के 
पुर्वे किए संविदा के बारे में उसके बाद शुरू किए गए हैं, लागू होंगे । 

टिप्पणी---मूल धारा के अनुसार निम्नलिखित प्रकारों का सरकार को देय 
सब धन, यदि शोध्य होने पर न दिया जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल 
किया जा सकता है : 

(!) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन देय 
धन, 


प्षारतीय वन अधिनियम मौमांसा 


(#) किसी वन-उपज की कीमत के कारण देय धन, छा 

(॥॥) ऐसी उपज के सम्बन्ध में इस अधिनियम के निष्प,ज्त में उपगत व्ययों 
के कारण देय धत । 

इसलिए जहाँ देय धत इस धारा के निबन्धनों के अन्तर्गत नहीं आता, तो 
सरकार को केवल यही उपचार उपलब्ध है कि वह उसकी वसूली के लिए नियमित 
वाद चलाए। 

यदि कोई व्यक्ति कोई लौट खरीदता है और वन-उपज के विक्रय की संविदा 
के विलेख पर हस्ताक्षर करता है तो उस लौट के असंदत्त मूल्य के लिए इस धारा के 
अधीन कार्यवाही की जा सकती है। भुलमचन्द रतोलाल असाठी बनाम मध्यप्रदेश वाद 
(ए० आई० आर० १६६० मध्यप्रदेश १५२) में अभिनिर्धारित किया गया कि जो 
अनुबस्ध तिध्पादित किया गया था, उसका शीर्षक 'वन-उपज के क्रय और विक्रय की 
संविदा का विलेख' था। इसलिए अभिलेख की सम्पुर्ण भाषा स्पष्ट रूप से यह दिखाती 
हैं कि व्ययन विक्रय के रूप में किया गया था। अतः शोध्य रकम इस अधिनियम कौ 
धारा ८२ के अर्थ के अन्तगगंत वत-उपज' की कीमत के कारण थी । इसी प्रकार का 
निर्णय जोगेखलाल साहा बनास बिहार राज्य बाद (ए० आई० आर० १६७३ पटना 
ह८) में दिया गया क्योंकि ठेकेदार पर कुछ किश्तें बकाया थीं। वन लौटों के विक्रय 
में लौटों की कीमत के अतिरिक्त बिक्री कर भी वसूल किया जाता है। ओरिएन्ट 
पेपर मिलस बनाम सध्यप्रदेश सरकार बाद (१६७१ मध्यप्रदेश लॉ जनरल ५६०) के 
निर्णय में कहा है कि बिक्री कर वन अधिकारियों द्वारा माल-विक्य अधिनिय्म १६३० 
की धारा ६४ (ब) के अधीन वत-उपज की कीमत के भाग के रूप में वसूलीय है। 
अतः भारतीय वन अधिनियम, १६२७ की धारा ८२ के अधीन भू-राजस्व के बकाया 
के रूप में वसूल किया जा सकता है। 

प्रत्तु यदि विक्रय नियमों के भंग के कारण दुबारा नीलम किया जाए और 
उस नीलाम में पहले नीलाम की तुलना में कीमत कम मिले तो उस कमी को धारा 
८२ के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता। 
गोवर्धन दास कलाशनाथ बनास कलक्टर मिर्जापुर वाद (ए० आई० आर० १६१६ 
इलाहाबाद ७२१) के निर्णय में कहा गया कि विक्र ता को नोटिस देने के पश्चात्‌ बन- 
उपज के पुतविक्रय पर होने वाली कमी के लिए सरकार का दावा माल विक्रय 
अधिनियम १६३० की धारा ५४ के अधीन नुकसानी की प्रकृति का होने के कारण 
असंदत्त कीमत नहीं है और इसलिये वन अधिनियम की धारा ८२ के अधीन भू- 
राजस्व के रूप में उसकी वसूली वध नहीं है। इसी प्रकार का निर्णय बालादत्त बनाम 
भारत का संघ वाद (ए० आई० आर० १६६० हिमाचल प्रदेश ३०), मध्य प्रदेश 
सरकार बनाम नागरमल भगवान दास बाद (ए० आई० आर० १६६३ मध्य प्रदेश 
२०५), जै० ए० दालमेट बनाम मैसूर राज्य वाद (ए० आई० आर० १६६५ मंसूर 
१०६), उत्तर प्रदेश सरकार बतास दीवानचन्द बाद (१६७३ इलाहाबाद लॉ जरनल 
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३०९), तथा वीरेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (ए० श्राई० आर० १६८६० 
इलाहाबाद १००) में मी दिया गया है । 

पुर्नविक्रय की दशा में कमी की वसूली की इन कठिनाइयों को देखते हुए 
मध्य प्रदेश सरकार ने १९६५ के मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या € की धारा १८ के 
द्वारा वत अधिनियम की धारा ८२ के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित की । 
इस संशोधित धारा के अनुसार (!) अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के 
अधीन, (#) इमारती लकड़ी तथा अन्य वन-उपज सम्बन्धी संविदा के अधीन जिसमें 
उसके भंग के लिए उसके अधीन वसूलीय रकम भी है, (॥) या उसके रह करने के 

परिणाम स्वरूप (४) या वन अधिकारी के अधिकार से जारी किए गए निविदाओं 
के आमन्त्रण के द्वारा या नीलाम के द्वारा इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के 
विक्रय सम्बन्धी किसी नोटिस के निबन्धनों के अधीन राज्य सरकार को संदेय 
(जुर्माने से भिन्‍त) सब धन और (५) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को 
अधिनिर्णीत सब प्रतिकर, यदि शोध्य होने पर न दिएं जाएँ तो के भू-राजस्व के 
बकाया के रूप में वसूल किए जा सकते हैं । इस प्रतिस्थापित धारा के परिणाम- 
स्वरूप बोली बोलने या निविदा देने के बाद विक्रय नियमों का अपालन, विक्रय 
संविदाओं का भंग, पुनविक्रय में होने वाली कमी आदि सब तरह के मामले इस 
संशोधित धारा की परिधि में आ गए । इसी के परिणाम स्वरूप साधुलाल बनास 
-भध्य प्रदेश वाद (१९७१ इलाहबाद लॉ जरनल १२६६) में अभिनिर्धारित किया 
गया कि इस मामले में अर्जीदार और मध्य प्रदेश सरकार में संविदा उसी समय पूरी 
हो गयी जब प्रतिग्रहण का पत्र २८ अप्रैल ६९ को डाक में डाला गया और अर्जीदार 
का १३ मई ६६ को अपनी निविदा वापिस लेना उसे कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता । . 
मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा संशोधित वन अधिनियम की धारा 5८२ के 
अधीन सरकार उपगत हानि को भू-राजस्व के बकाया रूप में बसूल कर सकती है। 
धारा 5२--( १) जब कि किसी वन-उपज के लिए था उसके सम्बन्ध में 
ऐसा कोई धन देय हैं, तव उसकी राशि ऐसी उपज पर प्रथम भार समझी जाएगी 
गैर जब तक कि ऐसी राशि च॒का नहीं दी जाए तब तक के लिए ऐसी उपज बन 
अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ली जा सकेगी । 

(२) यदि जब यहुं राशि शोध्य होती है तब चुका नहीं दी जाती तो वन 
अधिकारी एसी उपज का लोक नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगा और विक्रय के 
आगमों को प्रथमत: ऐसी राशि चुकाने में प्रयुक्त किया जाएगा । 

(३) यदि कोई अतिशेष रहे तो उस दल्चा में जिसमें कि उसके लिए हकदार 
व्यक्ति हारा दावा विक्रय की तारीख से दो मास के अन्दर नहीं किया जाता, वह 
सरकार को समपहृत हो जाएगा । 

टिप्पणी--इस धारा की उपूधारा (१) के अनुसार यदि: किसी वन-उपज के 
लिए कोई धन देय हो तो उसकी राशि उस उपज पर प्रथम भार समझी जाती है 
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और जब तक ऐसी राशि चुका नहीं दी जाती तब तक वन अधिकारी उस वन-उपज 
को अपने कब्जे में रख सकता है। उपधारा (२) के अनुसार यदि शोध्य होने पर 
वह राशि नहीं चकायी जाती तो वन अधिकारी उस वन-उपज को लोक नीलाम 
रा बेचकर ऐसी राशि को चकाने में प्रयुक्त कर सकता है। ऐसा करने पर वन 
अधिनियम की धारा परे के अधीन ओऔचित्य का तक पहली बार अपील में नहीं 
उठाया जा सकता। धारा ८३ स्पष्ट रूप से उपबन्ध करती है कि विक्रय के आगमों 
को प्रथमतः शोध्य धन को चकाने में प्रयुक्त किया जाएगा। (चण्डीरास करण सिह 
बनाम संक्रटरी आफ स्टेट-ए० आई० आर० १६१५ सिध ३६)। एक अन्य वाद-- 
वीरेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य चंद (ए० आई० आर० १६८० इलाहाबाद 
१००) में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 5९२ तथा धारा ८३ दोनों 
में कार्यवाही एक साथ हो सकती है। 
इस धारा में यह कहा गया है कि यदि किसी वन-उपज के लिए या उसके 
सम्बन्ध में कोई धन देय हो तो उसकी राशि ऐसी उपज पर प्रथम' भार होती है 
और यदि शोध्य होने पर वह न चुकायी जावे त्तो वन अधिकारी उस उपज को बेच 
सकता है । इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा ८३ के अधीन प्रदत्त विक्रय के 
अधिकार का प्रयोग सरकार को देयधन की वसूली के लिए केवल उसी वन-उपज पर 
किया जा सकता है जिसके लिए या जिसके बारे में ऐसा धन देय हो । यह अधिकार 
किसी अन्य वत-उपज से सम्बन्धित या किसी पूरानी बकाया की वसली के लिए उप- 
योग में नहीं लाया जा सकता । दूसरे शब्दों में, जिस वतन-उपज से सम्बन्धित बकाया 
नहीं है वह इस धारा के अधीन नहीं बेची जा सकती । उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 
रघुवीर सहाय बाद (ए० आई० आर० १६७२ इलाहाबाद ५५४५) में अभिनिर्धारित 
किया गया है कि देय धन पुराने संव्यवहारों के बारे में था और वह केवल वन 
अधिनियम की धारा ८५२ सपठित राजस्व वसूली अधिनियम १८६० में उपबन्धित 
रीति से ही वसुल हो सकता है। पुराने संव्यवहारों से सम्बन्धित बकाया की वसूली 
के लिए वन अधिकारी वन अधिनियम की धारा ८३ के उपबन्धों के अधीन (किसी 
वर्तमान लाट के) काष्ठ के स्टाक को नहीं बेच सकता था। 


यदि क्रेता विक्रय मूल्य की किस्तें नहीं देता है तो ठेके का पर्यवसान करके 
कठे लट॒ठे, इमारती लकड़ी और कभी-कभी खड़े वक्ष भी बेच दिए जाते हैं । ऐसे 
विक्रय में यदि अधिक धन मिले तो उस पर धारा (३) के अनुसार पूर्व क्रेता का 
हक हो सकता है । यह हक किस दशा में होता है, क्या खड़े व॒ंक्षों का भृल्य भी 
पुनविक्रय में लगाना चाहिए आदि प्रश्नों का उत्तर पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नरेन्द्र 
नाथ राय बाद (ए० आई० आर० १६९५८ कलकत्ता २१) में दिया गया है। इस 
मामले में वादी ने एक नीलाम में कुछ वक्ष खरीदे ।.किस्तों के न चुकाने के 
कारण विभाग ने ठेके के करार का पर्यवसान करके कटे हुए लट्ठों को कब्जे में ले 
लिया । लट्ठों के विक्रय से बकाथा पुरी वसूल नहीं हुई । विभाग ने खड़े वृक्ष जब 
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बेचे तो धन अधिक हो गया और अतिशैष के लिए वादी ने दावा किया । तब यह 
अभिनिर्धारित किया गया--- 

() विक्रय के करार के अधीन वादी द्वारा काटे गए वक्षों का हक तो वादी 
को संक्रान्त हो गया था क्योंकि एक अन्य वाद में न्यायमूर्ति पाकर के निर्णय के 
अनुसार जब कोता कुछ वृक्षों को काट देता है तो ऐसी कटी हुई इमारती लकड़ी पर 
विधिक अधिकार निश्चित रूप से क्र ता का होता है और जहाँ तक उस इमारती 
लकड़ी से सम्बंधित लाइसेन्स का है वह विधि में अप्रतिसंहरणीय है । इस प्रकार 
उसके द्वारा काटे गए वक्षों में वादी का अविशिष्टीय अधिकार सरकार के करार के 
अधीन उन्हें कुक और अभिग्रहण करने के अधिकार के अध्यधीन था । धारा ८३ 
(१) के अनुसार वादी पर बकाया ६७०० रुपए की धनराशि उन लट॒ठों पर प्रथम 
भार थी और चूँकि उनका विक्रय मूल्य €७०० रुपयों से कम था, अतः अतिश्षेष देने 
का प्रहन ही नहीं था । 

(॥) खड़े वृक्षों का हक तो वादी को संक्रान्त ही नहीं हुआ था । अतः तीसरे 
व्यक्ति को किए गए इन वक्षों के दूसरे. पुनविक्रय में मिलि १०,१७० रुपए की धनराशि 
अतिशेष के अवधारण के लिए इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि करार के अधीन 
उनको काटने का अधिकार वह खो चुका था और उन पर उसका कोई हक नहीं 
था। इसी निर्णय में यह भी कहा गया कि अतिशेष का दावा भी विक्रय की तारीख 
के २ महीने के अन्दर होना चाहिए। अतिशेष के लिए पुनविक्रय के सात वर्ष बाद किया 
गया दावा वत अधिनियम की धारा ८५२ (३) के अर्थ के अन्तगंत दावा नहीं है । 

धारा ८४--जब कभो राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
अधिनियम के प्रयोज नों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई भूमि अपेक्षित है, तो 
ऐसी भूमि के बारे में यह समझा जाएगा कि भूमि अर्जत अधिनियम १८४६४ की 
धारा ४ के अर्थ के अन्दर उसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। 
संशोधन 

पंजाब संशोधन--पंजाब राज्य ने १६६२ के पंजाब अधिनियम संख्या १३ 
की धारा ६ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम १६२७ की धारा ८४ के बाद निम्न- 
लिखित नई धारा अन्तः स्थापित की है : 

८४-ए काबेन न्‍्टिग राज्यों के व्यवस्थापन आदि की विधिमान्यता--सन्देहों 
को हटाने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि २० अगस्त १६४८ से 
पूवे धारा १ की उपधारा (२-ए) में निर्देशित राज्य क्षेत्रों के भाग रूप कावेनेन्टिंग 
राज्य की सरकार के प्राधिकार के अधीन, किन्‍हीं व्यक्तियों के किन्हीं दावों या 
अधिकारों के बारे में, जिनके किसी वन या बंजर भूमि, जो उस सरकार की सम्पत्ति 
हो, या जिस पर उस राज्य के साम्पत्तिक अधिकार हैं या जिसकी पुरी वन-उपज या 
उसके किसी भाग की वह सरकार हकदार है, में अस्तित्व में होने की बात उस 
राज्य सरकार ने मंजूर करली है, की गई प्रत्येक व्यवस्था या इन्तजाम, दावों और 
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अधिकारों का इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थापन समझा! जाएगा और ऐसे सब 
दावे तथा अधिकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्यक्‌ रूप से जाँच किए 
गए और मंजूर किए गए दावे तथा अधिकार समके जाएँगे और पटियाला वन 
अधिनियम १६६६ (छा) के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार जाँच किए गए और मंजूर 
किए गए हमेशा समभे जाएँगे और किसी वन या बंजर भूमि को आरक्षित या संर- 
क्षित वन या प्रथम या द्वितीय वर्ग का वन घोषित करने के लिए, यथास्थिति, 
अध्याय २ और ४ के अनुसार व्यक्तियों के अधिकारों का अवधारण आवश्यक नहीं 
होगा और कभी आवश्यक नहीं समझा जाएगा। 

हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश संशोधन--पंजाब के संशोधन के समात 
संशोधन किया गया है। ह 

धारा ८४--जब कि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनु- 
सार या उसके अधीन बनाए गए किसी तियम के अनुपालन में, किसी बन्धपत्र या 
लिखत द्वारा किसी कत्तव्य या कार्य के पालन के लिए, अपने को आबद्ध करता है 
या किसी बन्धपत्र या लिखत द्वारा प्रसंविदा करता है कि में और भेरे सेवक और 
अंभिकर्त्तागण किसी कार्य से प्रविरत रहेंगे, तब भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ 
की धारा ७४ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे बन्धपत्र या लिखत में जो राशि 
उसकी द्ञार्तों के भंग होने की दक्षा में दी जाने वालो राशि के रूप में वणित है, ऐसे 
भंग होते की दशा में उस समस्त राशि को ऐसे बसल किया जा सकेगा मानों वह 
भू-राजस्व की बकाया हो । 

 'धारा-८५ क-इहस अधिनियम की कोई बात, किसी राज्य सरकार को, उस 

राज्य में निहित न हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध सें कोई आदेश देने या कोई कार्य करने 
कै लिए या सम्पृक्त सरकार को सम्मतिं के बिना केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य 
राज्य सरकार के किन्‍्हीं अधिकारों पर. अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए 
प्राधिकत नहों करेगी । 

टिष्यूणी--इस धारा को तात्पय यह है कि कोई राज्य सरकार कोई ऐसा 
आदेश नहीं दे सकती या ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो ऐसी वन-उपज पर, जो उसमें 
निहित नहीं है या किसी अन्य सरकार या. केन्द्रीय सरकार के हितों पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले । यह धारोी विधि अनुकुलन आदेश १६५०के द्वारा केन्द्रीय या अन्य 
सरकारों के अधिकारों को बचाने के लिए वन अधिनियम की पुव॑वर्ती धारा 5५५ के 
के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई थी । पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अधि- 
नियम की अन्य धाराएंँ भी केवल उसी वन-उपज से सम्बन्धित हैं जो सरकार की 
सम्पत्ति हैं। काशीप्रसाद साहु बनाम उड़ीसा राज्य वाद(ए. आई.आर.१९६३ उड़ीसा 
२४) के निर्णय में कहा गया है कि इस धारा का इस प्रश्न से पृर्णरूप से कोई सम्बन्ध 
नहीं है कि क्या अधिनियम की अन्य धाराएँ, अर्थान्चयन के विषय के रूप॑ में, केवल 
उसी वन-उपज पर, जो सरकार की सम्पत्ति है, लागू होने वाली समझी जाएं ? 


